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आमुख

राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सझुाती ह ैकि बच्चों के स्कूल ी जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा 

जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत ह ैजिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था 

आज तक स्कूल  और घर के बीच अतंराल बनाए हुए ह।ै नई राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और 

पाठ्यपसु्तकें  इस बनुियादी विचार पर अमल करने का प्रयास ह।ै इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बतू 

दीवार से घरे दनेे और जानकारी को रटा दनेे की प्रवतृ्ति का विरोध शामिल ह।ै आशा ह ैकि ये कदम हमें 

राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-कें द्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दरू तक ले जाएगँे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर ह ै कि स्कूल ों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को 

कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और अपने अनभुव पर विचार करने का कितना 

अवसर दतेे हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आजादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी 

गई सचूना-सामग्री से जड़ुकर और जझूकर नए ज्ञान का सजृन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों 

की अनदखेी किए जाने का प्रमखु कारण पाठ्यपसु्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवतृ्ति 

ह।ै सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी ह ैकि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में परूा 

भागीदार मानें और बनाए,ँ उन्हें ज्ञान की निर्धारित खरुाक का ग्राहक मानना छोड़ दें। 

ये उद्देश्य स्कूल  की दनैिक जिं़दगी और कार्यशलैी में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दनैिक 

समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी ह ैजितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चसु्ती ताकि शिक्षण 

के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मलू्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय 

करेंगी कि यह पाठ्यपसु्तक बच्चों के स्कूल ी जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खशुी का 

अनभुव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती ह।ै बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओ ं

ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पनुर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध 

समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचते कोशिश की ह।ै इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह 

पाठ्यपसु्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समहूों में विचार-विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता 

दतेी ह ैजिन्हें करने के लिए व्यावहारिक अनभुवों की आवश्यकता होती ह।ै

एन.सी.ई.आर.टी. इस पसु्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपसु्तक निर्माण समिति के परिश्रम के 

लिए कृतज्ञता व्यक्‍त करती ह।ै परिषद ्सामाजिक विज्ञान सलाहकार समहू के अध्यक्ष प्रोफ़े सर हरि वासदुवेन 

और राजनीति विज्ञान पाठ्यपसु्तक समिति के मखु्य सलाहकार प्रोफ़े सर सहुास पळशीकर, प्रोफ़े सर योगेंद्र 

यादव तथा सलाहकार प्रोफ़े सर के.सी. सरूी की विशषे तौर पर आभारी ह।ै इस पाठ्यपसु्तक के निर्माण में 

कई शिक्षकों ने योगदान दिया। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। 

हम उन सभी संस्थाओ ंऔर संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों 
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iv

की मदद लेने में हमें उदारतापरू्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन 

विकास मतं्रालय द्वारा प्रोफ़े सर मणृाल मीरी एवं प्रोफ़े सर जी.पी. दशेपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी 

समिति (मॉनिटरिंग कमटेी) के सदस्यों को अपना मलू्यवान समय और सहयोग दनेे के लिए धन्यवाद दतेे 

हैं। व्यवस्थागत सधुारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. 

टिप्पणियों व सझुावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

नयी दिल्ली	 राष्‍ट्रीय शकै्षिक अनसुंधान

20 नवंबर 2006	 और प्रशिक्षण परिषद्
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पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन 

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना 
अनिवार्य ह।ै  राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम 
करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया ह।ै 
इस पषृ्‍ठभमूि में, राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशि‍क्षण परिषद ्ने सभी कक्षाओ ंमें पाठ्यपुस्तकों 
को पुनर्संयोजित करने की शरुुआत की ह।ै इस प्रक्रिया में, रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित 
कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया ह।ै

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिदुओ ंको ध्यान में रखा गया है — 

yy एक ही कक्षा में अलग-अलग विषयों के अतंर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना;
yy एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री 

का होना;
yy कठिनाई स्‍तर;
yy विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सलुभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक 

हस्तक्षेप के बिना, वे खदु से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों; 
yy वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान ससं्‍करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित 
ससं्‍करण है।
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Hkkjr dk lafo/ku
Hkkx 4d

ukxfjdksa osQ ewy drZO;
vuqPNsn 51 d

ewy drZO; & Hkkjr osQ izR;sd ukxfjd dk ;g drZO; gksxk fd og &

(d) lafo/ku dk ikyu djs vkSj mlosQ vkn'kks±] laLFkkvksa] jk"Vªèot vkSj jk"Vªxku dk
vknj djs_

([k) Lora=krk osQ fy, gekjs jk"Vªh; vkanksyu dks izsfjr djus okys mPp vkn'kks± dks ân;
esa latks, j[ks vkSj mudk ikyu djs_

(x) Hkkjr dh laizHkqrk] ,drk vkSj v[kaMrk dh j{kk djs vkSj mls v{kq..k cuk, j[ks_

(?k) ns'k dh j{kk djs vkSj vkg~oku fd, tkus ij jk"Vª dh lsok djs_

(Ä) Hkkjr osQ lHkh yksxksa esa lejlrk vkSj leku Hkzkr`Ro dh Hkkouk dk fuekZ.k djs tks
/eZ] Hkk"kk vkSj izns'k ;k oxZ ij vkèkkfjr lHkh HksnHkkoksa ls ijs gks] ,slh izFkkvksa dk
R;kx djs tks efgykvksa osQ lEeku osQ fo#n~/ gkas_

(p) gekjh lkekfld laLd̀fr dh xkSjo'kkyh ijaijk dk egRRo le>s vkSj mldk ifjj{k.k
djs_

(N) izkd̀frd i;kZoj.k dh] ftlds varxZr ou] >hy] unh vkSj oU; tho gSa] j{kk djs
vkSj mldk laoèkZu djs rFkk izkf.kek=k osQ izfr n;kHkko j[ks_

(t) oSKkfud n`f"Vdks.k] ekuookn vkSj KkuktZu rFkk lq/kj dh Hkkouk dk fodkl djs_

(>) lkoZtfud laifRr daaks lqjf{kr j[ks vkSj fgalk ls nwj jgs_

(×k) O;fDrxr vkSj lkewfgd xfrfof/;ksa osQ lHkh {ks=kksa esa mRd"kZ dh vksj c<+us dk lrr~
iz;kl djs] ftlls jk"Vª fujarj c<+rs gq, iz;Ru vkSj miyfC/ dh ubZ m¡Qpkb;ksa dks
Nw losQ_ vkSj

(V) ;fn ekrk&firk ;k laj{kd gS] Ng o"kZ ls pkSng o"kZ rd dh vk;q okys vius]
;FkkfLFkfr] ckyd ;k izfrikY; dks f'k{kk osQ volj iznku djsA
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आपके लिए एक चिट््ठी

प्रिय छात्र, शिक्षक और अभिभावक

राजनीति विज्ञान की एक पाठ्यपसु्तक कक्षा 9 के लिए थी और यह पाठ्यपसु्तक 10वीं कक्षा के लिए 

ह।ै दोनों साथ मिलकर एक समग्र पाठ्यपसु्तक का निर्माण करते हैं। इसी कारण हमने पहली पाठ्यपसु्तक 

को लोकतात्रिक राजनीति-1 और दसूरी को लोकतात्रिक राजनीति-2 कहा ह।ै पिछले साल यानी 9वीं की 

पाठ्यपसु्तक का जिस पड़ाव पर समापन हुआ था उसी पड़ाव से इस पाठ्यपसु्तक की शरुुआत होती ह।ै 

पिछले साल लोकतंत्र की यात्रा में आपकी जान-पहचान कुछ बनुियादी अवधारणाओ,ं संस्थाओ ं और 

लोकतंत्र के नियम-कायदों से हुई थी। इस साल कायदों की जगह प्रक्रिया पर ध्यान कें द्रित किया गया ह।ै

इस साल ज़ोर चूकँि प्रक्रिया पर ह ै इसलिए इस किताब में आप राजनीति से कहीं ज्यादा खलुकर  
रू-ब-रू होंगे। एक चितंनशील प्राणी के रूप में मनषु्य संग-साथ रहने के तरीके को कैसे बदलता और तय 

करता ह–ै राजनीति इसी के बारे में बताती ह।ै इसमें विचार और आदर्श भी आते हैं और सहयोग-समन्वय 

भी। इसी दायरे में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्‍तिगत और सामहूिक हित भी शामिल हैं। इसी कारण 

लोकतात्रिक राजनीति में ज्यादातर सत्ता की साझेदारी के सरोकार ही प्रमखु होते हैं।

इस किताब के आरंभिक चार अध्यायों की विषयवस्तु इसी पर कें द्रित ह।ै इन अध्यायों में हम सत्ता 

को आकार दनेे और उसमें साझा करने के विभिन्न रूपों की खोज-बीन करेंगे। अध्याय-1 और अध्याय-2 

आपस में जड़ेु हुए हैं। इनमें सत्ता की साझदेारी की धारणा का परिचय दिया गया ह ैऔर इस बात का विस्तार 

करते हुए उसे सरकार के विभिन्न स्तरों पर होने वाली सत्ता की साझदेारी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया ह।ै  

इनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच सत्ता की साझदेारी और एक-दसूरे की समाई के बारे में लिखा गया 

ह।ै अगले अध्याय भी एक इकाई की तरह हैं। ये अध्याय बतात हैं कि विभिन्न राजनीतिक संगठन किस 

तरह लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हैं। पाँचवें अध्याय में आपका सामना उन बड़े सवालों से होगा जिनके साथ 

हमने पिछले साल इस यात्रा की शरुुआत की थी। पाँचवें अध्याय में लोकतंत्र के परिणामों का जिक्र ह।ै इस 

अध्याय में चर्चा इस बात की चलाई गई ह ैकि लोकतंत्र ने क्या-क्या हासिल किया ह ैऔर क्या कुछ हासिल 

करना अभी बाकी ह।ै पिछले साल शरुू की गई लोकतंत्र की यात्रा का इस तरह समापन किया गया ह।ै 

एक-एक करके जैसे-जैसे हम विभिन्न अध्यायों के पड़ाव से गजु़रते जात हैं– लोकतंत्र का अर्थ विस्तृत होता 

जाता ह।ै

यह किताब एक अन्य अर्थ में भी 9वीं कक्षा की पाठ्यपसु्तक की संगति में ह।ै पिछले साल की 

पाठ्यपसु्तक में शलैी और रूप के कुछ प्रयोग किए गए थे। इन प्रयोगों के बारे में आप सबाें ने अनेक 

उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाए ँ भजेीं। इसी कारण हमने पिछले साल के प्रयोगों को इस साल एक चलन की 

तरह जारी रखा ह।ै यह किताब अपनी कथाओ,ं चित्रों, पहलेियों और कार्टूनों के माध्यम से विद्यार्थियों से  
हले-मले करती ह।ै इस बार दृश्य-सामग्री बढ़ा दी गई ह ैऔर ‘प्लस बाक्स’ के नाम से एक नयी चीज़़ जोड़ी 

गई ह।ै ‘इस किताब का उपयोग ऐसे करें’ शीर्षक के अतंर्गत सभी नयी-परुानी विशषेताओ ंका जिक्र किया 

Prelims.indd   7 16-Jun-22   2:22:43 PM

Rationalised 2023-24



viii

गया ह।ै इसे ज़रूर पढ़ें। सबसे बड़ी बात यह ह ैकि यह पसु्तक आपको सीख या उपदशे दनेे की कोशिश 

नहीं करती। यह आपसे बातचीत करना चाहती ह।ै आप भी मानेंगे कि लोकतंत्र के बारे में सोचने का यही 

लोकतात्रिक तरीका ह।ै

हम इस साल भी खशुकिस्मत रह ेकि दशे के कुछ अग्रणी राजनीति विज्ञानियों ने पाठ्यपसु्तक निर्माण 

समिति में अपनी भागीदारी पर सहमति जतायी। इस पाठ्यपसु्तक की रचना में प्रोफ़े सर कृष्ण कुमार और 

प्रोफ़े सर हरि वासदुवेन ने जो सहायता की तथा राष्‍ट्रीय निगरानी समिति ने जो सलाह दिए उसके लिए हम 

हृदय से आभारी हैं। प्रोफ़े सर सतीश दशेपाण्डे ने कई अध्यायों को पढ़ा और बहुमलू्य टिप्पणी की। हम उनके 

आभारी हैं। अनरुाधा सेन, समुन लता, मनीष जैन, राधिका मनेन, मालिनी घोष, एलेक्स एम. जार्ज और 

पंकज पषु्कर के रूप में शिक्षकों और शिक्षाविदों की एक टोली ने इस पसु्तक के प्रारूप को पढ़ा और अपने 

बहुमलू्य सझुाव दिए। हम यहाँ एलेक्स एम. जार्ज और पंकज पषु्कर के अथक प्रयास का विशषे रूप से जिक्र 

करना चाहेंगे जो एक तरह से इस पाठ्यपसु्तक के ‘सपुर एडवाइज़र’ ही थे और वह यों कि इन दोनों ने इस 

पसु्तक में छपी सामग्री का सटीक, दिलचस्प और सवंादात्मक होना सनुिश्‍चित किया। पार्थिव शाह और 

श्रब्णी ने इस किताब को आकर्षक रूप दिया। इरफ़ान खान ने एक बार फिर आपके लिए उन्नी-मनु्नी को नए 

रंग-रूप में रचा। एआरके ग्राफिक्स के अहमद रज़ा ने सचूनाओ ंसे भरपरू और मखुर आरेख तथा मानचित्र 

प्रदान किए। हम लोग ‘लोकनीति’ तथा विकासशील समाज अध्ययन पीठ (सीएसडीएस) के भी कृतज्ञ हैं। 

सीएसडीएस तथा ‘लोकनीति’ ने पाठ्यपसु्तक निर्माण समिति को घर जैसा माहौल दिया। इसने पिछले दो 

सालों के दौरान अपनी जगह और संसाधन मकु्‍तभाव से इस काम के लिए प्रदान किए। इस पसु्तक की मलू 

सामग्री अगं्रेज़ी में थी। हिदंी संस्करण को तैयार करते समय हमारी मशंा थी कि पसु्तक अनदूित होकर मलू 

का ही मजा द।े इस बात को ध्यान में रखकर पसु्तक का प्रारंभिक अनवुाद अरविंद मोहन ने किया। भाषा 

को ज्यादा से ज्यादा बहावदार बनाने और मलू सामग्री से पंक्‍ति दर पंक्‍ति मिलाने का श्रमसाध्य कार्य चदंन 

श्रीवास्तव ने किया।

इस अकादमिक वर्ष के अतं में आप बोर्ड की परीक्षा देंगे। इस परीक्षा के लिए हम सबकी शभुकामनाए ँ

स्वीकार करें। आमतौर पर लोग-बाग राजनीति विज्ञान को ‘बोरिंग’ और राजनीति को घटिया चीज़ मानते 

हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन दो किताबों की लोकतंत्र की यह सैर आपके लिए मददगार साबित होगी और 

अब आप ऐसी प्रतिक्रियाओ ंसे बखबूी निपट लेंगे। आशा ह ैकि आप आगे के लिए राजनीति विज्ञान को 

एक विषय के रूप में चनुकर अथवा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आचरण करके लोकतात्रिक राजनीति 

की आलोचनात्मक और संतलुित समझ बनाने में अपनी रुचि बरकरार रखेंगे।

के सी सरूी	य ोगेन्द्र यादव

सलाहकार	 सहुास पळशीकर

	 मखु्य सलाहकार
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इस किताब का उपयोग कैसे करें...

इस किताब में अनेक विशषेताए ँऐसी मिलेंगी जिनसे आप पहले से परिचित हैं। इन विशषेताओ ंसे 
पहली दफे आपकी जान-पहचान 9वीं के राजनीति विज्ञान की पाठ्यपसु्तक में हुई थी। इस साल की 
किताब में कुछ नयी चीज़ें और जोड़ी गई हैं और निश्‍चित ही आप उनके बारे में जानना चाहेंगे।

हर अध्याय की शरुुआत में ‘परिचय’ दिया गया ह।ै इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा 
कि अध्याय का उद्देश्य क्या ह ैऔर उसमें किन बातों की चर्चा की गई ह।ै अच्छा होगा कि आप 
‘परिचय’ को दो दफे पढ़ें यानी एक बार अध्याय को शरुू करने से पहले और एक बार उसको खत्म 
कर लेने के बाद।

खडं और उपखडंों के शीर्षकः प्रत्येक अध्याय खडंों और उपखडंों में विभाजित ह।ै खडं का 
शीर्षक पषृ्‍ठ पर दोनों कॉलमों के ऊपर विस्तृत करके दिया गया ह।ै यह आपके लिए एक संकेत ह ैकि 
अब अध्याय के एक बड़े हिस्से की शरुुआत हो रही ह।ै इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी विशषे 
विषय-वस्तु का जि़क्र आपको मिल जाएगा। उपखडंों के शीर्षक पषृ्‍ठ के एक कॉलम के ऊपर दिए 
गए हैं। आपके लिए यहाँ संकेत यह ह ैकि किसी खडं के भीतर समाहित अनेक बिंदओु ंमें एक बिंद ु
पर उस जगह से सोच-विचार आरंभ किया जा रहा ह।ै

आरेख, कोलॉज, फोटोग्राफ़्स और पोस्टरों की इस किताब में भरमार ह।ै 9वीं कक्षा के राजनीति 
विज्ञान की पसु्तक में इनकी संख्या इतनी नहीं थी। राजनीतिक आशयों से भरे और अनेक मसलों 
पर कें द्रित कार्टून इस किताब में आपको मिलेंगे। इन तस्वीरों से आपकी आखँों को थोड़ा सकूुन 
महससू होगा और थोड़ा मज़ा भी आयेगा। बहरहाल, ऐसा न हो कि आप इनको दखेें और फिर पन्ना 
पलट दें। तस्वीरों को दनेे का मकसद यही ह ैकि आप इन तस्वीरों के छुपे अर्थ को खोलने और जानने 
की कोशिश करेंगे। बहुधा, राजनीति शब्दों के सहारे नहीं तस्वीरों के सहारे भी की जाती ह।ै तस्वीरों 
के साथ ‘कैप्शन’ लगाए गए हैं और कुछ सवाल पछेू गए हैं। इससे आपको किसी तस्वीर के अर्थ को 
खोजने-जानने में मदद मिलेगी।

मुन्नी-उन्नी एक बार फिर आपके साथ हैं। आपकी ही तरह वे भी थोड़े और समझदार हो गए हैं। 9वीं 
की तरह का कच्चापन उनमें नहीं रहा। वे भी बार-बार अपना चहेरा दिखाएगँे और कुछ ऐसे सवाल 
पछूेंगे जो शायद आपके भी सवाल हैं। क्या ही बेहतर हो कि अध्याय को पढ़ते वक्‍त थोड़ा ठहर जाए ँ
और उन्नी-मनु्नी के सवालों का भी सामना करें। अपने शिक्षक अथवा माता-पिता से ठीक ऐसे ही 
सवाल आप भी पछूें और इसमें तनिक भी संकोच न करें।

‘प्लस-बॉक्स’ में परूक सचूनाए ँदी गई हैं जो अध्याय की विषय-वस्तु से संबंधित हैं। किसी-किसी 
‘प्लस-बॉक्स’ में आपको कथा भी मिल जाएगी। कथा उकसायेगी कि आप अपने दशे और समाज 
के राजनीतिक-सामाजिक जीवन की दवुिधाओ ं पर सोचें। इन कथाओ ं को ज़रूर पढ़ें और चर्चा 
करें। हाँ, ‘प्लस-बॉक्स’ में दी गई सचूना अथवा किसी और बात को रटने की ज़रूरत नहीं ह।ै इसमें 
आपकी नैतिक भावना (अच्छाई-बरुाई की समझ) को लक्ष्य करके यदा-कदा सवाल पछू लिए गए 
हैं लेकिन आप यह मत मान लें कि इन सवालों के जवाब एकदम सध-ेसधाये और तयशदुा ही होंगे। 
ऐसी कथाओ ंको दनेे के पीछे मशंा यह ह ैकि आप कुछ कड़वी बातों पर भी सोचें-विचारें। हर ‘प्लस 
बॉक्स’ के साथ एक खास चिह्न    दिया गया ह।ै
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दूरदर्शन-देशदर्शन, सनुो रेडियो..., अखबारनामा, बीच बहस में, खोजबीन पर निकलें हम 
और खुद करें-खुद सीखें के अतंर्गत छात्रों को कक्षा अथवा कक्षा से बाहर किए जाने वाल कुछ 
अभ्यास दिए गए हैं। अगर छात्र अभ्यासों के निष्कर्ष परूी कक्षा के सामने प्रस्तुत करें और उन्हें इस 
पर चर्चा चलाने का मौका मिल तो अभ्यास ज़्यादा सार्थक होंगे। अगर ज़रूरी जान पड़े तो आप 
रेडियो, अखबार या टेलीविज़न में से किसी का भी चनुाव कर सकते हैं। बात बोले-भेद खोले... 
आपको इस किताब के हाशिये पर नज़र आएगा। अध्याय में अगर कोई अपरिचित पद अथवा 
जमुला आया हो तो उसे इस जगह पर समझाया गया ह।ै ऐसे ‘पद’ अथवा ‘जमुले’ को पाठ में 
रेखांकित किया गया ह।ै याद रह ेकि आपको दी गई परिभाषा को रटना नहीं ह।ै बस, समझ लेना ह।ै

क्या समझा-क्या जाना को अममून हर खडं के अतं में रखा गया ह।ै किसी खडं में आपने जो 
बातें सीखीं उन्हें किसी विशषे स्थिति पर लाग ूकरके आप परख सकें  – इसी उम्मीद के साथ इसमें 
सवाल दिए गए हैं। शिक्षक अध्याय के बीच-बीच में आने वाल ऐसे अभ्यास खदु भी तैयार करें 
और विद्यार्थी की प्रगति जाँचें।

हर अध्याय के अतं में प्रश्‍नावली दी गई ह।ै आप पाएगँे कि हमने कुछ अभ्यास नए ढंग के रख े
हैं– खासकर बहुविकल्पी उत्तरों के ढाँच ेमें। इसमें आपको अपनी तर्क शक्‍ति का इस्तेमाल करना 
होगा और दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। एक बार आप ऐसे सवालों से जान-पहचान बना लें तो आपको 
इस चनुौती से जझूने में मज़ा आने लगेगा।

मानचित्र सिर्फ़  भगूोल को समझने में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति की समझ के लिए 
भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी कारण इस किताब में कुछ जानकारियाँ मानचित्रों के सहारे दी गई हैं। 
हमारी मशंा यह नहीं ह ैकि आप भी मानचित्र खींचने लगें। आपको बस मानचित्र के सहारे कही जा 
रही बातों का ध्यान रखना ह।ैप्रश

्‍नाव
ल

ी
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सत्ता की साझेदारी

परिचय

इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएगँे जो पिछले 
साल शरुू हुई थी। पिछले साल हमने दखेा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी 
ताकत किसी एक अगं तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और 
न्यायपालिका के बीच परूी समझ के साथ सत्ता को विकें द्रित कर दनेा लोकतंत्र के 
कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी ह।ै पहले तीन अध्यायों में हम सत्ता के बँटवारे पर 
सोच-विचार को आगे बढ़ाएगँे। आइए, हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओ ं
के साथ शरुुआत करते हैं। ये दोनों घटनाए ँ बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक 
शासन पद्धतिया सत्ता के बँटवारे की माँग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओ ं
से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बँटवारे की 
ज़रूरत क्यों होती ह।ै इससे हम सत्ता के बँटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर 
सकें गे जिनकी चर्चा अगले दो अध्यायों में की गई ह।ै अ
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डच बोलने वाले समहूों के बीच तनाव बढ़ने 
लगा। इन दोनों समदुायों के टकराव का सबसे 
तीखा रूप ब्रूसेल्स में दिखा। यह एक विशषे 
तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग 
संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे 
लेकिन धन और समदृ्धि के मामले में कमज़ोर 
और अल्पमत में थे।

आइए, इस स्थिति की तलुना एक और 
दशे से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय दशे ह ै जो 
तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर 
की दरूी पर स्थित ह।ै इसकी आबादी करीब 
दो करोड़ ह ैयानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण 
एशिया के अन्य दशेों की तरह श्रीलंका की 
आबादी में भी कई जातीय समहूों के लोग 
हैं। सबसे प्रमखु सामाजिक समहू सिहलियों 
का ह ै जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 
की 74 फ़ीसदी ह।ै फिर तमिलों का नंबर 
आता ह ै जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 
में 18 फ़ीसदी ह।ै तमिलों में भी दो समहू 
हैं – श्रीलंकाई मलू के तमिल (13 फ़ीसदी) 

वेलोन (फ़्रें च-भाषी)

फ्लेमिश (डच-भाषी)

जर्मन-भाषी

ब्रूसेल्स-राजधानी क्षेत्र

बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को दखेें। इनके किस इलाके में 
विभिन्न समदुायों की सघन आबादी नज़र आ रही ह?ै

बेल्जियम और श्रीलंका

बेल्जियम यरूोप का एक छोटा-सा दशे ह,ै 
क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। 
इसकी सीमाए ँ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और 
लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी एक 
करोड़ से थोड़ी अधिक ह ैयानी हरियाणा की 
आबादी से करीब आधी। इस छोटे से दशे के 
समाज की जातीय बनुावट बहुत जटिल ह।ै 
दशे की कुल आबादी का 59 फ़ीसदी हिस्सा 
फ्लेमिश इलाके में रहता ह ैऔर डच बोलता 
ह।ै शषे 40 फ़ीसदी लोग वेलोनिया क्षेत्र में 
रहते हैं और फ़्रें च बोलते हैं। शषे एक फ़ीसदी 
लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रूसेल्स के 80 
फ़ीसदी लोग फ़्रें च बोलते हैं और 20 फ़ीसदी 
लोग डच भाषा।

अल्पसखं्यक फ़्रें च-भाषी लोग तलुनात्मक 
रूप से ज़्यादा समदृ्ध और ताकतवर रह े हैं। 
बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और 
शिक्षा का लाभ पाने वाले डच-भाषी लोगों 
को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 
1950 और 1960 के दशक में फ़्रें च और 

मरेे दिमाग में सीधा सा 
समीकरण यह ह ै कि सत्ता का 
बँटवारा =
सत्ता के टुकड़े करना = 
दशे को कमज़ोर करना। हम 
इस बात से शरुुआत क्यों कर 
रह े हैं?

एथनीक या जातीय : ऐसा 
सामाजिक विभाजन जिसमें हर 
समहू अपनी-अपनी संस्कृति  को 
अलग मानता ह ै यानी यह साझी 
संस्कृति  पर आधारित सामाजिक 
विभाजन ह।ै किसी भी जातीय 
समहू के सभी सदस्य मानते हैं 
कि उनकी उत्पत्ति समान परू्वजों 
से हुई ह ै और इसी कारण उनकी 
शारीरिक बनावट और संस्कृति  
एक जैसी ह।ै ज़रूरी नहीं कि 
ऐसे समहू के सदस्य किसी एक 
धर्म के मानने वाले हों या उनकी 
राष्‍ट्रीयता एक हो।

बेल्जियम के  
समुदाय और क्षेत्र
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रीबहुसखं्यकवाद : यह मान्यता 
कि अगर कोई समदुाय 
बहुसंख्यक ह ै तो वह अपने 
मनचाह े ढंग से दशे का शासन 
कर सकता ह ै और इसके लिए 
वह अल्पसंख्यक समदुाय 
की ज़रूरत या इच्छाओ ं की 
अवहलेना कर सकता ह।ै

और हिदंसु्तानी तमिल जो औपनिवेशिक 
शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए 
भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। मौजदूा 
श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएगँे कि 
तमिल मखु्य रूप से उत्तर और परू्वी प्रांतों 
में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली-भाषी लोग 
बौद्ध हैं जबकि तमिल-भाषी लोगों में कुछ 
हिदं ू हैं और कुछ मसुलमान। श्रीलंका की 
आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7 फ़ीसदी 
ह ैऔर वे सिंहली और तमिल, दोनों भाषाए ँ
बोलते हैं।

अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या 
हो सकता था? बेल्जियम में डच-भाषी लोग 
अपनी बड़ी सखं्या के बल पर फ़्रें च-भाषी 
और जर्मन-भाषी लोगों पर अपनी इच्छाए ँ
थोप सकते थे। इसस े उनके बीच की लड़ाई 
और बढ़ जाती। सभंव था इसस ेदशे बँट जाता 
और ब्रूसले्स पर दोनों पक्ष अपना-अपना दावा 
ठोकते। श्रीलंका में सिहंली आबादी का बहुमत 
और ज़्यादा था और वे लोग मलु्क में अपनी 
मनमानी चला सकते थे। आइए, अब यह दखेें 
कि असल में दोनों दशेों में क्या-क्या हुआ?

श्रीलंका में बहुसखं्यकवाद
सन ् 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्‍ट्र बना। 
सिंहली समदुाय के नेताओ ंने अपनी बहुसंख्या 
के बल पर शासन पर प्रभतु्व जमाना चाहा। 
इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित 
सरकार ने सिंहली समदुाय की प्रभतुा कायम 
करने के लिए अपनी बहुसंख्यक – परस्ती के 
तहत कई कदम उठाए। 

1956 में एक काननू बनाया गया जिसके 
तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को 
एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। 
विश्‍वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में 
सिंहलियों को प्राथमिकता दनेे की नीति भी 
चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया 
गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और 
बढ़ावा दगेी।

एक-एक करके आए इन सरकारी फ़ै सलों 
ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन 
को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा 
कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेततृ्व 
वाली सारी राजनीतिक पार्टिया उनकी भाषा 
और संस्कृति  को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें 
लगा कि संविधान और सरकार की नीतिया 

उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित 
कर रही हैं। नौकरियों और फ़ायद े के अन्य 
कामों में उनके साथ भदेभाव हो रहा ह ैऔर 
उनके हितों की अनदखेी की जा रही ह।ै 
परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली 
समदुायों के संबंध बिगड़ते चले गए।

श्रीलंका के
जातीय समुदाय

अधिक जानकारी के लिए, लॉग ऑन करें, https://www.gov.lk
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भला यह भी कोई समाधान हुआ? 
मझु े इस बात की खशुी ह ै कि हमारा 
सवंिधान ऐसी बातें नहीं कहता कि किस 
समदुाय से कितने मतं्री होंगे।

गृहयुद्ध : किसी मलु्क में 
सरकार विरोधी समहूों की 
हिसंक लड़ाई ऐसा रूप ले ले 
कि वह यदु्ध सा लगे तो उसे 
गहृयदु्ध कहते हैं।

बेल्जियम के नेताओ ं ने श्रीलंका से अलग 
रास्ता अपनाने का फ़ै सला किया। उन्होंने 
क्षेत्रीय अतंरों और सांस्कृति क विविधता को 
स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच 
उन्होंने अपने संविधान में चार संशोधन सिर्फ़  
इस बात के लिए किए कि दशे में रहने वाले 
किसी भी आदमी को बेगानेपन का अहसास 
न हो और सभी मिल-जलुकर रह सकें । उन्होंने 
इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही 
कल्पनाशील ह ै तथा कोई और दशे ऐसा 
नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल (विशषे 
जानकारियों के लिए दखेें बॉक्स) की कुछ 
मखु्य बातें निम्नलिखित हैं :

zz संविधान में इस बात का स्पष्‍ट प्रावधान 
ह ैकि कें द्रीय सरकार में डच और फ़्रें च-भाषी 
मतं्रियों की संख्या समान रहगेी। कुछ विशषे 
काननू तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषायी 

बहुसंख्यक समदुाय 
के शासन में क्या हर्ज 
ह?ै अगर श्रीलंका में 
सिंहलियों का राज नहीं 
होगा तो किसका राज 
होगा?

समहू के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में 
हो। इस प्रकार किसी एक समदुाय के लोग 
एकतरफ़ा फ़ै सला नहीं कर सकते।

zz कें द्र सरकार की अनेक शक्‍तिया दशे के 
दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सपुरु्द कर 
दी गई हैं यानी राज्य सरकारें कें द्रीय सरकार 
के अधीन नहीं हैं।

zz ब्रूसेल्स में अलग सरकार ह ै और 
इसमें दोनों समदुायों का समान प्रतिनिधित्व 
ह।ै फ़्रें च-भाषी लोगों ने ब्रूसेल्स में समान 
प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया 
क्योंकि डच-भाषी लोगों ने कें द्रीय सरकार में 
बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था।

बेल्जियम की समझदारी

श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक 
पार्टिया बनाई ं और तमिल को राजभाषा 
बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा 
शिक्षा और रोज़गार में समान अवसरों की 
माँग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों 
की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की 
उनकी माँगों को लगातार नकारा गया। 1980 
के दशक तक उत्तर-परू्वी श्रीलंका में स्वतंत्र 
तमिल ईलम (सरकार) बनाने की माँग को 
लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने।

श्रीलंका में दो समदुायों के बीच 
पारस्परिक अविश्‍वास ने बड़े टकराव का 
रूप ले लिया। यह टकराव गहृयुद्ध में परिणत 

हुआ। परिणामस्वरूप दोनों पक्ष के हज़ारों 
लोग मारे जा चकेु हैं। अनेक परिवार अपने 
मलु्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे 
भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी-रोटी 
चौपट हो गई ह।ै आपने पढ़ा ह ै (दसवीं 
कक्षा के अर्थशास्‍त्र की पाठ्यपुस्तक के 
पहले अध्याय में) कि हमारे क्षेत्र के देशों 
में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के 
मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा 
ह ैपर वहाँ के गहृयुद्ध से मलु्क के सामाजिक, 
सांस्कृति क और आर्थिक जीवन में काफ़ी 
परेशानिया पैदा हुई हैं। 2009 में इस गहृयुद्ध 
का अंत हुआ।

बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए 
फ़ोटोग्राफ में अकंित ह।ै गौर करें कि स्थान का नाम 
और दिशा की जानकारी दो भाषाओ ं – फ़्रेंच  और 
डच में दी गई ह।ै
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...तो आपके कहने का 
मतलब ह ै कि सत्ता में 
हिस्सेदारी से हम ज़्यादा 
ताकतवर होते हैं। यह 
बात तो कुछ अजीब 
लगती ह।ै खरै, जरा 
सोचने दीजिए!

बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओ ंसे 
हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश 
लोकतांत्रिक हैं। फिर भी सत्ता में साझेदारी 
के सवाल को उन्होंने अलग-अलग ढंग 
से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के 
नेताओ ंको लगा कि विभिन्न समुदाय और 
क्षेत्रों की भावनाओ ंका आदर करने पर ही 
देश की एकता संभव है। इस एहसास के 

चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर 
सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उलटा रास्ता 
अपनाया गया। इससे यह पता चलता ह ै
कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर 
प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको 
हिस्सेदार न बनाने का फ़ै सला करता ह ै
तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ 
सकती ह।ै

ब्रूसेल्स, बेल्जियम में स्थित यरूोपीय संसद

zz कें द्रीय और राज्य सरकारों के अलावा 
यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम 
करती ह ै यानी सामदुायिक सरकार। इस 
सरकार का चनुाव एक ही भाषा बोलने वाले 
लोग करते हैं। डच, फ़्रें च और जर्मन बोलने 
वाले समदुायों के लोग चाह ेवे जहाँ भी रहते 
हों, इस सामदुायिक सरकार को चनुते हैं। 
इस सरकार को संस्कृति , शिक्षा और भाषा 
जैसे मसलों पर फ़ै सले लेने का अधिकार ह।ै

आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ 
जटिल लग सकता ह।ै निश्‍चित रूप से यह 
जटिल ह ै– खदु बेल्जियम में रहने वालों के 
लिए भी। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही 
ह।ै इससे मलु्क में गहृयदु्ध की आशकंाओ ं
पर विराम लग गया ह ै वरना गहृयदु्ध की 
स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो 
टुकड़ों में बँट गया होता। जब अनेक यरूोपीय 
दशेों ने साथ मिलकर यरूोपीय संघ बनाने का  

फ़ै सला किया तो ब्रूसेल्स को उसका मखु्यालय 
चनुा गया।

कोई एक अखबार परेू हफ़्ते भर पढ़ें और फिर यदु्धों और लड़ाइयों की खबरों 
की कतरनें जमा करें। पाच-पाच छात्रों के दो समहू एक साथ यह काम कर सकते 

हैं। फिर दोनों समहू अपनी सारी कतरन साथ मिलाकर कुछ इस तरह स ेकाम कर सकते हैं :

zz सारे झगड़ों को उनके स्थान (अपने प्रदशे, दशे, दशे से बाहर) के हिसाब से वर्गीकृत करें।

zz इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें। इनमें से कितने विवाद सत्ता के बँटवारे को लेकर हैं?

zz इनमें से किस-किस विवाद को सत्ता में साझदेारी तय करके सलुझाया जा सकता ह?ै 
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युक्‍तिपरक : हानि-लाभ का 
सावधानीपरू्वक हिसाब लगाकर 
लिया गया फ़ै सला। परूी तरह से 
नैतिकता पर आधारित फ़ै सला 
अक्सर इसके उलट होता ह।ै

बार्इं तरफ़ अकंित कार्टून में जर्मनी की एक 
समस्या का संकेत किया गया ह।ै वहाँ क्रिश्‍चियन 
डेमोक्रेटि क पार्टी और सोशल डेमोक्रेटि क पार्टी 
नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार ह।ै 
ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियाँ एक-दसूरे की 
प्रतिस्पर्धी रही हैं। सन ् 2005 के चनुावों में इन दोनों 
में से किसी को अपने बूत सरकार बनाने लायक 
बहुमत नहीं मिला इसलिए इन्हें गठबंधन-सरकार 
बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों 
पर अलग-अलग पक्ष लेते हैं फिर भी वहाँ साथ 
मिलकर सरकार चला रह े हैं।
जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए,  
लॉग ऑन करें https://www.bundestag.de/en

टैब
 –

 द
 कै

ल
गर

ी स
न,

 के
गल

 क
ार्टूं

स
सत्ता की साझेदारी क्यों 
ज़रूरी है?
इस प्रकार सत्ता के बँटवारे के पक्ष में दो 
तरह के तर्क  दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता 
का बँटवारा ठीक ह ै क्योंकि इससे विभिन्न 
सामाजिक समहूों के बीच टकराव का अदंशेा 
कम हो जाता ह।ै चूकँि सामाजिक टकराव 
आगे बढ़कर अक्सर हिसंा और राजनीतिक 
अस्थिरता का रूप ले लेता ह ै इसलिए सत्ता 
में हिस्सा द े दनेा राजनीतिक व्यवस्था के 
स्थायित्व के लिए अच्छा ह।ै बहुसंख्यक 
समदुाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना 
तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता 
ह ै पर आगे चलकर यह दशे की अखडंता 

के लिए घातक हो सकता ह।ै बहुसंख्यकों 
का आतंक सिर्फ़  अल्पसंख्यकों के लिए 
ही परेशानी पैदा नहीं करता अक्सर यह 
बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण 
बन जाता ह।ै

सत्ता का बँटवारा लोकतांत्रिक 
व्यवस्थाओ ं के लिए ठीक ह ै – इसके पक्ष 
में एक और बात कही जा सकती ह ैऔर वह 
बात कहीं ज़्यादा गहरी ह।ै सत्ता की साझदेारी 
दरअसल लोकतंत्र की आत्मा ह।ै लोकतंत्र 
का मतलब ही होता ह ै कि जो लोग इस 
शासन-व्यवस्था के अतंर्गत हैं उनके बीच 
सत्ता को बाँटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे 
से रहें। इसलिए, वैध सरकार वही ह ै जिसमें 
अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समहू 
शासन व्यवस्था से जड़ुते हैं।

इन दो तर्कों में स ेएक को हम यकु्‍तिपरक 
और दसूरे को नैतिक तर्क  कह सकते हैं। 
यकु्‍तिपरक या समझदारी का तर्क  लाभकर 
परिणामों पर जोर दतेा ह ै जबकि नैतिक तर्क  
सत्ता के बँटवारे के अतंर्भूत महत्त्व को बताता ह।ै

जर्मन इजंीनियरिंग का बेहतरीन नमनूा...

 एनिते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कू ल में पढ़ती ह।ै फ़्रें च बोलने 
वाले उसके अनेक स्कू ली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ़्रें च में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की 

राजधानी कोलंबो के एक स्कू ल में पढ़ती ह।ै वह और उसके स्कू ल के बहुत से दोस्त 
तमिल-भाषी हैं और इनके माता-पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं।

zz कौन-सी सरकार एनिते और सले्वी के माता-पिता की इच्छा परूी कर सकती ह?ै किसे सफलता मिलने 
की संभावना अधिक ह ैऔर क्यों?

Chapter 1.indd   6 16-Jun-22   9:42:09 AM

Rationalised 2023-24



7

स
त्

ता क
ी स

ाझ
देा

री

बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ-बाप अलग-अलग समदुाय के थे। उसके पिता 
आर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सनु्नी मसुलमान। आधनुिक शहर के लिए यह कोई अनठूी बात न थी। लेबनान में अलग-अलग 
समदुाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मले-जोल होता था पर गहृयदु्ध में वे एक-दसूरे 
से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था।

गहृयदु्ध की समाप्‍ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समदुायों के बीच सत्ता के बँटवारे के कुछ 
बनुियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनसुार तय हुआ कि दशे का राष्‍ट्रपति मरैोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही 
होना चाहिए। सिर्फ़  सनु्नी मसुलमान ही प्रधानमतं्री हो सकता ह।ै उपप्रधानमतं्री का पद आर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष 
का पद शिया मसुलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनसुार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की माँग नहीं करेंगे और 
मसुलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की माँग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मसुलमानों के बीच यह 
समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मसुलमान स्पष्‍ट रूप से बहुमत में आ गए पर दोनों पक्ष 
अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रह ेहैं।

खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती ह।ै वह राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्‍ति ह ैलेकिन मौजदूा 
व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहंँुच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता ह ैऔर न ही पिता के। असल में 
वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य ‘सामान्य’ 
लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना ह ै– “सिर्फ़  चनुाव कराइए, हर किसी को चनुाव लड़ने की आज़ादी दीजिए 
और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलें वह राष्‍ट्रपति बन जाए; भले ही वह किसी समदुाय का हो?” लेकिन उसके जिन बड़े-बजु़ुर्गों 
ने गहृयदु्ध दखेा ह ैउनका कहना ह ैकि मौजदूा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी ह।ै

अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुचँ गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म 
की और अपना सवाल विक्रम से पछूा, “अगर आपको लेबनान का काननू फिर से लिखने का अधिकार 
होता तो आप क्या करते? क्या आप परुानी व्यवस्था ही चलने दतेे या आप 
कुछ नया करते?” बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को 
दोहराना नहीं भलूा: “अगर आपके दिमाग में स्पष्‍ट जवाब ह ै
और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल 
जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएगँे?”

क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब 
दनेे में मदद कर सकते हैं?

जैसा कि होता आया ह,ै इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी 
मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमशेा की 
तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए बेताल ने कहानी 
सनुाना शरुू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी :

खलील की  
उलझन
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2005 में रूस में कुछ नए काननू बने हैं। इन काननूों को बनाकर रूस के राष्‍ट्रपति को कुछ 
और शक्‍तियाँ सौंपी गई हैं। इसी वक्‍त अमरीकी राष्‍ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए 
गए कार्टून के अनसुार लोकतंत्र और सत्ता के कें द्रीकरण में क्या संबंध ह?ै यहाँ जिस चीज़़ 
़की तरफ़ ध्यान खींचा गया ह ै उसकी पषु्‍टि में क्या आप कुछ और कार्टून जटुा सकते हैं?

राजनीतिक सत्ता का बँटवारा नहीं किया जा 
सकता – इसी धारणा के विरूद्ध सत्ता की 
साझदेारी का विचार सामने आया था। लंबे 
समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि 
सरकार की सारी शक्‍तिया एक व्यक्‍ति या 
किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्‍ति-समहू 
के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फ़ै सले लेने की 
शक्‍ति बिखर गई तो तरंुत फ़ै सले लेना और 
उन्हें लाग ू करना संभव नहीं होगा। लेकिन, 
लोकतंत्र का एक बनुियादी सिद्धांत ह ै कि 
जनता ही सारी राजनीतिक शक्‍ति का स्रोत 
ह।ै इसमें लोग स्व-शासन की संस्थाओ ं के 
माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे 
लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न 
समहूों और उनके विचारों को उचित सम्मान 
दिया जाता ह ै और सार्वजनिक नीतिया तय 
करने में सबकी बातें शामिल होती हैं इसलिए 
उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना 
जाता ह ै जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों 

सत्ता की साझेदारी के रूप

को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए।

आधनुिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ं में 
सत्ता की साझदेारी के अनेक रूप हो सकते 
हैं। आइए, हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर 
गौर करें:

1  	 शासन के विभिन्न अगं, जैसे विधायिका, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 
सत्ता का बँटवारा रहता ह।ै इसे हम सत्ता का 
क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार 
के विभिन्न अगं एक ही स्तर पर रहकर 
अपनी-अपनी शक्‍ति का उपयोग करते हैं। ऐसे 
बँटवारे से यह सनुिश्‍चित हो जाता ह ैकि कोई 
भी एक अगं सत्ता का असीमित उपयोग नहीं 
कर सकता। हर अगं दसूरे पर अकुंश रखता 
ह।ै इससे विभिन्न संस्थाओ ंके बीच सत्ता का 
संतलुन बनता ह।ै लोकतांत्रिक संस्थाओ ं के 
बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने दखेा 
था कि हमारे दशे में कार्यपालिका सत्ता का 
उपयोग करती ज़रूर ह ैपर यह संसद के अधीन 
कार्य करती ह;ै न्यायपालिका की नियकु्‍ति 
कार्यपालिका करती ह ै पर न्यायपालिका ही 
कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए 
काननूों पर अकुंश रखती ह।ै इस व्यवस्था 
को ‘नियत्रण और संतलुन की व्यवस्था’ भी 
कहते हैं।

2  	 सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर 
सत्ता का बँटवारा हो सकता ह ै: जैसे, परेू दशे 
के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर 
प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सरकार 
रह।े परेू दशे के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य 
सरकार को अक्सर संघ या कें द्र सरकार कहते 
हैं, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को 
हर जगह अलग-अलग नामों से पकुारा जाता 
ह।ै भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। 
हर दशे में बँटवारा ऐसा ही नहीं ह।ै कई दशेों 
में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। लेकिन 

सत्ता की बाग़डोर
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ब्लादिमीर! सत्ता की 
बागडोर केवल हमारे 
हाथ में रहे... पतुीन

बशु
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मरेे स्कू ल में हर महीने 
क्लास मॉनीटर बदल जाता 
ह।ै क्या आप इसे ही सत्ता 
की भागीदारी बता रह े हैं?

हमारी तरह, जिन दशेों में ऐसी व्यवस्था ह ै 
वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्‍ट  
उल्लेख ह ै कि कें द्र और राज्य सरकारों के 
बीच सत्ता का बंँटवारा किस तरह होगा।  
बेल्जियम में तो यह काम हुआ ह ैपर श्रीलंका 
में नहीं हुआ ह।ै राज्य सरकारों से नीच ेके स्तर 
की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था 
हो सकती ह।ै नगरपालिका और पंचायतें  
ऐसी ही इकाइया हैं। उच्चतर और निम्नतर 
स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बँटवारे  
को उर्ध्वाधर वितरण कहा जाता ह।ै हम  
अगले अध्याय में इस पर विस्तार से 
चर्चा करेंगे।

3  	 सत्ता का बँटवारा विभिन्न सामाजिक 
समहूों, मसलन, भाषायी और धार्मिक समहूों 
के बीच भी हो सकता ह।ै बेल्जियम में 
‘सामदुायिक सरकार’ इस व्यवस्था का एक 
अच्छा उदाहरण ह।ै कुछ दशेों के संविधान 
और काननू में इस बात का प्रावधान ह ै कि 
सामाजिक रूप से कमज़ोर समदुाय और 
महिलाओ ं को विधायिका और प्रशासन में 
हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने 
दशे में प्रचलित आरक्षित चनुाव क्षेत्र वाली 
ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस 
तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में 
अलग-अलग सामाजिक समहूों को हिस्सेदारी 
दनेे के लिए की जाती ह ैताकि लोग खदु को 
शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक 
समदुायों को भी इसी तरीके से सत्ता में 
उचित हिस्सेदारी दी जाती ह।ै सामाजिक 
विविधताओ ंको शासन में भागीदारी दनेे के 

अलग-अलग तरीकों पर हम इकाई II में चर्चा 
करेंगे।

4  	 सत्ता के बँटवारे का एक रूप हम विभिन्न 
प्रकार के दबाव-समहू और आदंोलनों द्वारा 
शासन को प्रभावित और नियत्रित करने के 
तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र 
में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के 
बीच चनुाव का विकल्प ज़रूर रहना चाहिए। 
समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ं में यह 
विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध 
होता ह।ै पार्टिया सत्ता के लिए आपस में 
प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी 
प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सनुिश्‍चित कर दतेी 
ह ै कि सत्ता एक व्यक्‍ति या समहू के हाथ में 
न रह।े एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो 
पाएगँे कि सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग 
विचारधारा और सामाजिक समहूों वाली 
पार्टियों के हाथ आती-जाती रहती ह।ै कई 
बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष 
दिखती ह ै क्योंकि दो या अधिक पार्टिया 
मिलकर चनुाव लड़ती हैं या सरकार का 
गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, 
उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मज़दरू 
जैसे कई संगठित हित-समहूों को भी सक्रिय 
दखेते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में 
सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने 
सदस्य-वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर 
ये समहू भी सत्ता में भागीदारी करते हैं।  
इकाई III में हम राजनीतिक दलों की 
कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे।
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सत्ता के बँटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझदेारी की चार श्रेणियों में से किसमें आते हैं? 
यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा ह?ै

zz बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्‍ट्र सरकार को आदशे दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुबंई के सात अनाथालयों के 
2000 बच्चों के रख-रखाव में सधुार करे।

zz कनाडा के ओटेंरियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मलूवासी समदुाय के साथ ज़मीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति द ेदी। 
स्थानीय मामलों के लिए जवाबदहे मतं्री ने घोषणा की कि सरकार मलूवासी समदुाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग 
की भावना से काम करेगी।

zz रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों– द यनूियन ऑन राइट फोर्सेज और लिबरल याब्लोको मवूमेंट नेे एक मज़बतू 
दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फ़ै सला किया। इनका प्रस्ताव ह ैकि अगले संसदीय चनुाव में 
हम उम्मीदवारों की साझा सचूी बनाएगँे।

zz नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्तमतं्रियों ने एकजटु होकर माँग की ह ैकि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित 
करे। वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रान्तों के बीच राजस्व का बँटवारा किस आधार पर होता ह।ै
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्‍ना
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ल

ी

1.	 	आधनुिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ंमें सत्ता की साझदेारी के अलग-अलग तरीके क्या हैं? इनमें 
से प्रत य्ेक का एक उदाहरण भी दें।

2.	 भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण दतेे हुए इसका एक यकु्‍तिपरक और 
एक नैतिक कारण बताए।ँ

3.	 इस अध्याय को पढ़ने के बाद तीन छात्रों ने अलग-अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से 
किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। 

	 थम्मन – जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषायी और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ़  वहीं 
सत्ता की साझदेारी ज़रूरी ह।ै

	 मथाई – सत्ता की साझदेारी सिर्फ़  ऐसे बड़े दशेों के लिए उपयकु्‍त ह ै जहाँ क्षेत्रीय विभाजन 
मौजदू होते हैं।

	 औसेफ – हर समाज में सत्ता की साझदेारी की ज़रूरत होती ह ैभले ही वह छोटा हो या उसमें 
सामाजिक विभाजन न हों।

4.	 	बेल्जियम में ब्रूसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मयेर ने अपने यहाँ के स्कू लों में फ़्रें च 
बोलने पर लगी रोक को सही बताया ह।ै उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले 
लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जड़ुने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता ह ै कि 
यह फ़ै सला बेल्जियम की सत्ता की साझदेारी की व्यवस्था की मलू भावना से मले खाता ह?ै 
अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें।
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5.	 नीच े दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझदेारी के जो यकु्‍तिपरक कारण 

बताए गए हैं उसमें से किसी एक का चनुाव करें।

“महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओ ं की उम्मीदों 
को परूा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार दनेे की ज़रूरत ह।ै पंचायती राज ही 
वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता ह।ै यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता ह ैजिनके 
हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्‍टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का 
एक उपाय पंचायतों को अधिकार दनेा भी ह।ै जब विकास की योजनाओ ंको बनाने और 
लाग ूकरने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओ ंपर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे 
भ्रष्‍ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव 
को मज़बूत करेगा।”

6.	 सत्ता के बँटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क  दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क  सत्ता के 
बँटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें और नीच ेदिए गए कोड से अपने उत्तर का चनुाव करें।

		 सत्ता की साझदेारी :

(क)	विभ िन्न समदुायों के बीच टकराव को कम करती ह।ै

(ख)	पक्षपा त का अदंशेा कम करती ह।ै

(ग)	निर्णय  लेने की प्रक्रिया को अटका दतेी ह।ै

(घ)	विवि धताओ ं को अपने में समटे लेती ह।ै

(घ)	 अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती ह।ै

(च)	 सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती ह।ै

(छ)	 दशे की एकता को कमज़ोर करती ह।ै

(सा) क ख घ च

(रे) क ग ङ च

(गा) क ख घ छ

(मा) ख ग घ छ

7.	 बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझीदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों 
पर विचार करें :

(क)	 बेल्जियम में डच-भाषी बहुसंख्यकों ने फ़्रें च-भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभतु्व जमाने 
का प्रयास किया।

(ख)	 सरकार की नीतियों ने सिंहली-भाषी बहुसंख्यकों का प्रभतु्व बनाए रखने का प्रयास 
किया।

(ग)	 अपनी संस्कृति  और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोज़गार में समानता के अवसर 
के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढाँच े पर बाँटने की माँग की।

(घ)	 बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मलु्क को भाषा 
के आधार पर टूटने से बचा लिया गया।

		 ऊपर दिए गए बयानों में से कौन-से सही हैं?

   (सा) क, ख, ग और घ (रे) क, ख और घ (गा) ग और घ (मा) ख, ग और घ
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8.	 	सचूी I [सत्ता के बँटवारे के स्वरूप] और सचूी II [शासन के स्वरूप] में मले कराए ँ और 

नीच े दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें :

सचूी I सचूी II

1. सरकार के विभिन्न अगंों के बीच
सत्ता का बँटवारा

(क) सामदुायिक सरकार

2. विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच
अधिकारों का बँटवारा

(ख) अधिकारों का वितरण

3. विभिन्न सामाजिक समहूों के बीच
सत्ता की साझदेारी

(ग) गठबंधन सरकार

4. दो या अधिक दलों के बीच
सत्ता की साझदेारी

(घ) संघीय सरकार

1 2 3 4
(सा) घ क ख ग
(रे) ख ग घ क
(गा) ख घ क ग
(मा) ग घ क ख

9.	 सत्ता की साझदेारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीच े दिए गए कोड 
के आधार पर जवाब दें :

(अ) सत्ता की साझदेारी लोकतंत्र के लिए लाभकर ह।ै

(ब) इससे सामाजिक समहूों में टकराव का अदंशेा घटता ह।ै

इस बयानों में कौन सही ह ै और कौन गलत?

(क) अ सही ह ै लेकिन ब गलत ह।ै
(ख) अ और ब दोनों सही हैं।
(ग) अ और ब दोनों गलत हैं।
(घ) अ गलत ह ै लेकिन ब सही ह।ै
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सघंवाद 

परिचय

पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता 
का उर्ध्वाधर बँटवारा आधनुिक लोकतत्रों में सत्ता की साझदेारी का एक आम 
रूप ह।ै इस अध्याय में हम सत्ता के बँटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे 
आमतौर पर संघवाद कहा जाता ह।ै इससे एक ही लोकतात्रिक व्यवस्था के अदंर 
अलग-अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता ह।ै अध्याय के 
शषे हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश 
की गई ह।ै संघीय ढाँच े से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस 
अध्याय में संघवाद को मज़बतू करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्‍लेषण 
किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे 
स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे।
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सघंवाद क्या है?

आइए, एक बार फिर पिछले अध्याय में 
दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अतंर 
पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम 
के संविधान में जो प्रमखु बदलाव किए गए 
उनमें कें द्रीय सरकार की शक्‍ति में कमी 
करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय 
सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले 
से भी प्रांतीय सरकारें थीं। तब भी उनकी 
अपनी भमूिका थी, अपने अधिकार थे। पर 
ये अधिकार उनको कें द्र द्वारा दिए गए थे और 
इन्हें कें द्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। 
सन ्1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय 
सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए 
गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें 
अब कें द्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार 
बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह 
संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका 
में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक 
शासन व्यवस्था ह ै जिसमें कें द्रीय सरकार के 
पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल 

नेता चाहते थे कि दशे में सच्चे अर्थों में 
संघीय शासन व्यवस्था कायम हो।

संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च 
सत्ता कें द्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न 
आनषुगंिक इकाइयों के बीच बँट जाती ह।ै 
आम तौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर 
सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार परेू दशे के 
लिए होती ह ैजिसके जिम्मे राष्‍ट्रीय महत्व के 
विषय होते हैं। फिर, राज्य या प्रांतों के स्तर 
की सरकारें होती हैं जो शासन के दनंैदिन 
कामकाज को दखेती हैं। सत्ता के इन दोनों 
स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतत्र 
होकर अपना काम करती हैं। 

इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था 
एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट ह।ै 
एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर 
होता ह ै और बाकी इकाइया उसके अधीन 
होकर काम करती हैं। इसमें कें द्रीय सरकार 
प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदशे द े
सकती ह।ै पर, संघीय व्यवस्था में कें द्रीय 

मैं थोड़ी उलझन में 
हू।ँ आखिर भारत की 
शासन-व्यवस्था को क्या 
नाम दिया जाए? यह 
एकात्मक ह,ै संघात्मक 
अथवा कें द्रीकत?

सघंीय राजनीतिक 
व्यवस्था

कनाडा

सयुंक्‍त राज्य 
अमरीका

मैक्सिको

प्रशांत महासागर

माइक्रोनेशिया
अर्जेंटीना

वेनेजुएला

अटलांटिक 
महासागरब्राजील

सेंट किट्स 
और नेविस

बेल्जियम
स्विट्जरलैंड
स्पेन

नाइजीरिया

इथोपिया
कोमोरोस

बोस्निया और 
हर्जेगोविना

आस्ट्रिया

पाकिस्तान

रूस

भारत

मलेशिया

आस्ट्रेलिया

हिद
महासागर

दक्षिण अफ्रीका

प्रशांत महासागर
सयुंक्‍त अरब 
अमीरात

जर्मनी

हालाँकि दनुिया के 193 दशेों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था ह ै लेकिन इन दशेों में दनुिया की 40 प्रतिशत जनसंख्या रहती ह।ै दनुिया के 
अधिकतर बड़े दशे संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढँूढ़ सकत हैं?

स्रोत : मांट्रियल और किंग्स्टन, हैंडबकु ऑव फेडरल कंट्रीज़ 2002, मकै्गिल-क्वींस यनूिवर्सिटी प्रेस 2002
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अधिकार-क्षेत्र : ऐसा दायरा 
जिस पर किसी का वैधानिक 
अधिकार हो। यह दायरा 
भौगोलिक सीमा के अतंर्गत 
परिभाषित होता ह ै अथवा 
इसके अतंर्गत कुछ विषयों 
को भी रखा जा सकता ह।ै

कामकाज के लिए दो चीज़़ें सबसे महत्वपरू्ण 
हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता 
के बँटवारे के नियमों पर सहमति होनी  
चाहिए और इनका एक-दसूरे पर भरोसा होना 
चाहिए कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों को 
मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों 
पक्ष होते हैं ः आपसी भरोसा और साथ रहने 
पर सहमति।

कें द्र और विभिन्न राज्य सरकारों के 
बीच सत्ता का बँटवारा हर संघीय सरकार में 
अलग-अलग किस्म का होता ह।ै

यह बात इस चीज़़़ पर निर्भर करती ह ैकि 
संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में 
हुई। संघीय शासन व्यवस्थाए ँआमतौर पर दो 
तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका ह ैदो 
या अधिक स्वतत्र राष्‍ट्रों को साथ लाकर एक 
बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतत्र 
राष्‍ट्र अपनी संप्रभतुा को साथ करते हैं, अपनी 
अलग-अलग पहचान को भी बनाए रखत हैं 
और अपनी सरुक्षा तथा खशुहाली बढ़ाने का 
रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ 
बनाने के उदाहरण हैं – सयंकु्‍त राज्य अमरीका, 
स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह 
की संघीय व्यवस्था वाले मलु्कों में आमतौर 
पर प्रांतों को समान अधिकार होता ह ै और 
वे कें द्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं।

संघीय शासन व्यवस्था के गठन का 
दसूरा तरीका ह ैबड़े दशे द्वारा अपनी आतंरिक 
विविधता को ध्यान में रखत हुए राज्यों का 
गठन करना और फिर राज्य और राष्‍ट्रीय 
सरकार के बीच सत्ता का बँटवारा कर दनेा। 
भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण 
हैं। इस दसूरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों 
के बरक्स कें द्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ 
करती ह।ै अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न 
राज्यों को समान अधिकार दिए जात हैं पर 
विशषे स्थिति में किसी-किसी प्रांत को विशषे 
अधिकार भी दिए जात हैं।

संघीय व्यवस्था जब सिर्फ़  
बड़े दशेों के अनकूुल ह ै
तो बेल्जियम ने इसे क्यों 
अपनाया?

सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने 
का आदशे नहीं द ेसकती। राज्य सरकारों के 
पास अपनी शक्‍तिया होती हैं और इसके लिए 
वह कें द्रीय सरकार को जवाबदहे नहीं होती 
हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने-अपने स्तर पर 
लोगों को जवाबदहे होती हैं।

आइए, संघीय व्यवस्था की कुछ 
महत्वपरू्ण विशषेताओ ं पर गौर करें :

1 	य हाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली 
होती ह।ै

2 	 अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही 
नागरिक समहू पर शासन करती हैं पर काननू 
बनाने, कर वसलूने और प्रशासन का उनका 
अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र होेता ह।ै

3 	व िभिन्न स्तरों की सरकारों के  
अधिकार–क्षेत्र संविधान में स्पष्‍ट रूप से 
वर्णित होते हैं इसलिए संविधान सरकार के 
हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी 
और सरुक्षा दतेा ह।ै

4 	 संविधान के मौलिक प्रावधानों को 
किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं 
बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की 
सरकारों की सहमति से ही हो सकत हैं।

5 	 अदालतों को संविधान और विभिन्न 
स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या 
करने का अधिकार ह।ै विभिन्न स्तर की 
सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की 
स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की 
भमूिका निभाता ह।ै

6 	व ित्तीय स्वायत्तता निश्‍चित करने के 
लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए 
राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित हैं।

7 	 इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के 
दोहरे उदद््शे्य हैं : दशे की एकता की सरुक्षा 
करना और उसे बढ़ावा दनेा तथा इसके साथ 
ही क्षेत्रीय विविधताओ ंका परूा सम्मान करना। 
इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और 
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क्या यह कुछ अजीब बात 
नहीं ह?ै क्या हमारे संविधान 
निर्माताओ ंको मालमू नहीं 
था कि संघीय व्यवस्था क्या 
होती ह ैया वे इसके बारे में 
कहने से बचना चाहते थे?

कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रह े थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार 
की थी : 

खगराज : मझु ेसंघीय व्यवस्था पसंद नहीं ह।ै इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा।

मीता : हमारा दशे तो कोई बड़ा नहीं ह।ै हमें संघ की क्या ज़रूरत ह?ै

बाबलूाल : मझु े लगता ह ै कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी।

रामगणशे : मझु े संघीय व्यवस्था पसंद ह ै क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्‍तियों का प्रयोग करता था उनका 
इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे।

अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत य्ेक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को 
लेकर गलत टिप्पणी की ह?ै

हमने पहले दखेा ह ै कि बेल्जियम और 
श्रीलंका जैसे छोटे दशेों को भी अपने यहाँ 
की विविधता को सँभालने में बड़ी मशु्किलें 
आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल 
मलु्क में यह काम कितना मशु्किल होगा जहाँ 
बहुत-सी भाषाओ,ं धर्मों और क्षेत्रों के लोग 
रहते हैं? हमारे दशे में सत्ता की साझदेारी की 
क्या व्यवस्था ह?ै

आइए, संविधान से ही शरुुआत करें। एक 
बहुत ही दखुद और रक्‍तरंजित विभाजन के 
बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ 
समय बाद ही अनेक स्वतत्र रजवाड़े भारत 
में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत 
को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ 
शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन 
संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ ह।ै

आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की 
जिन सात विशषेताओ ं का जिक्र किया था  
उन्हें फिर से दखे लें। हम दखे सकत हैं कि 
ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न 
प्रावधानों पर लाग ू होती हैं। संविधान ने 
मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था 
का प्रावधान किया था — संघ सरकार (या 
हम जिसे कें द्र सरकार कहते हैं) और राज्य 
सरकारें। कें द्र सरकार को परेू भारतीय संघ 

का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों 
और नगरपालिकाओ ंके रूप में संघीय शासन 
का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी 
भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 
तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओ ं के अपने 
अलग-अलग अधिकार क्षेत्र हैं। सवंिधान में 
स्पष्‍ट रूप से कें द्र और राज्य सरकारों के 
बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में 
बाँटा गया ह।ै ये तीन सचूिया इस प्रकार हैं ः

zz संघ सचूी में प्रतिरक्षा, विदशेी मामले, 
बैंकिंग, संचार और मदु्रा जैसे राष्‍ट्रीय महत्व के 
विषय हैं। परेू दशे के लिए इन मामलों में एक 
तरह की नीतियों की ज़रूरत ह।ै इसी कारण 
इन विषयों को संघ सचूी में डाला गया ह।ै 
संघ सचूी में वर्णित विषयों के बारे में काननू 
बनाने का अधिकार सिर्फ़  कें द्र सरकार को ह।ै

zz राज्य सचूी में पलुिस, व्यापार,  
वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और 
स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सचूी में 
वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ़  राज्य सरकार 
ही काननू बना सकती ह।ै

zz समवर्ती सचूी में शिक्षा, वन,  
मज़दरू-संघ, विवाह, गोद लेना और 
उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो कें द्र के 
साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में 

भारत में सघंीय व्यवस्था
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आते हैं। इन विषयों पर काननू बनाने का 
अधिकार राज्य सरकारों और कें द्र सरकार, 
दोनों को ही ह।ै लेकिन जब दोनों के काननूों 
में टकराव हो तो कें द्र सरकार द्वारा बनाया 
काननू ही मान्य होता ह।ै

यहाँ एक सवाल यह उठता ह ै कि जो 
विषय इनमें से किसी सचूी में नहीं आते उनका 
क्या होता ह?ै फिर कंप्यूटर साफ्टवेयर जैसे 
विषय किसके अधिकार-क्षेत्र में रहें क्योंकि 
ये सवंिधान बनने के बाद आए हैं? हमारे 
संविधान के अनसुार ‘बाकी बच’े विषय कें द्र 
सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जात हैं।

हमने ऊपर दखेा कि ‘सबको साथ लेकर’ 
चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी 
संघीय व्यवस्थाओ ं में साथी इकाइयों को 
बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ 
के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं 
हैं। कुछ राज्यों को विशषे दर्जा प्राप्‍त ह।ै 
जैसे कि असम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदशे 
और मिज़ोरम अपनी विशिष्‍ट सामाजिक तथा 
ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के 
संविधान के कुछ प्रावधानों (अनचु्छेद 371) 
के तहत विशषे शक्‍तियों का लाभ उठात 
हैं। ये विशषे शक्‍तिया स्वदशेी लोगों, उनकी 
संस्कृति  और सरकारी सवेाओ ंमें अधिमान्य 
रोज़गार के भमूि अधिकारों के संरक्षण के 
संबंधों में स्पष्‍ट रूप से उपयोगी हैं।

भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत 
ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाक 

अगर कृषि और वाणिज्य 
राज्य के विषय हैं तो कें द्र 
में कृषि और वाणिज्य मतं्री 
क्यों बनाए जात हैं?

हैं जो अपने आकार के चलते स्वतत्र प्रांत 
नहीं बन सकत। इन्हें किसी मौजदूा प्रांत में 
विलीन करना भी संभव नहीं ह।ै चडंीगढ़ या 
लक्षद्वीप अथवा दशे की राजधानी दिल्ली 
जैसे इलाक इसी कोटि में आते हैं और इन्हें 
कें द्र शासित प्रदशे कहा जाता ह।ै इन क्षेत्रों 
को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों 
का शासन चलाने का विशषे अधिकार कें द्र 
सरकार को प्राप्‍त ह।ै

कें द्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता 
का यह बँटवारा हमारे संविधान की बनुियादी 
बात ह।ै अधिकारों के इस बँटवारे में बदलाव 
करना आसान नहीं ह।ै अकेले संसद इस 
व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे 
किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों 
सदनों में दो-तिहाई बहुमत से मजंरू किया 
जाना होता ह।ै फिर कम से कम आध ेराज्यों 
की विधान सभाओ ं से उसे मजंूरू करवाना 
होता ह।ै

संवैधानिक प्रावधानों और काननूों के 
क्रियान्वयन की दखे-रेख में न्यायपालिका 
महत्वपरू्ण भमूिका निभाती ह।ै शक्‍तियों के 
बँटवारे के सबंंध में कोई विवाद होने की हालत 
में फ़ै सला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च 
न्यायालय में ही होता ह।ै सरकार चलाने और 
अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए 
ज़रूरी राजस्व की उगाही के सबंंध में कें द्र और 
राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन 
जमा करने के अधिकार हैं।

आकाशवाणी पर एक हफ़्ते तक एक राष्‍ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बलेुटिन रोज़ सनुें। सरकारी नीतियों और 
फ़ै सलों से जड़ुी खबरों की सचूी बनाए ँ और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटें :

zz सिर्फ़  कें द्र सरकार से जड़ुी खबरें।

zz आपक या किसी अन्य राज्य सरकार से जड़ुी खबरें।

zz कें द्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें।
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zz पोखरण, जहाँ भारत ने अपने परमाण ुपरीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता ह।ै मान लें कि अगर राजस्थान की 
सरकार कें द्र सरकार की परमाण-ुनीति की विरोधी होती तो क्या वह कें द्र सरकार को परमाण ुपरीक्षण करने से 
रोक सकती थी?

संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए 
संवैधानिक प्रावधान ज़रूरी हैं पर इतना ही 
पर्याप्‍त नहीं ह।ै अगर भारत में संघीय शासन 
व्यवस्था कारगर हुई ह ैतो इसका कारण सिर्फ़  

संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं ह।ै 
भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का 
मखु्य श्रेय यहाँ की लोकतात्रिक राजनीति के 
चरित्र को दनेा होगा। इसी से संघवाद की 

सघंीय व्यवस्था कैसे चलती है?

zz मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कू लों में नयी पाठ्यपसु्तकें  लाग ूकरना चाहती ह।ै मान लें कि कें द्र सरकार को पाठ्यपसु्तकों की 
विषयवस्तु और शलैी पसंद नहीं ह।ै ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नयी पाठ्यपसु्तकें  लाग ूकरने के लिए कें द्र सरकार से अनमुति 
लेना ज़रूरी ह?ै

zz मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आधं्र प्रदशे, छत्तीसगढ़ और ओड़िसा के मखु्यमतं्रियों की राय अलग-अलग ह।ै 
क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमतं्री दखल द ेसकत हैं और क्या ऐसा आदशे जारी कर सकत हैं जिसे सभी मखु्यमतं्री मानें?
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zz क्या आपका गाँव या शहर आज़ादी के 
बाद से एक ही प्रांत के अतंर्गत रहा ह?ै 
अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का 
क्या नाम था?

zz क्या आप 1947 के तीन राज्यों के ऐसे 
नामों को याद कर सकत हैं जो आज 
बदल गए हैं?

zz तीन ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें 
बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया ह।ै

भावना, विविधता का आदर और संग-साथ 
रहने की इच्छा का हमारे दशे के साझा आदर्श 
के रूप में स्थापित होना सनुिश्‍चित हुआ। 
आइए, कुछ प्रमखु बातों पर गौर करें जिनसे 
पता चलता ह ै कि यह काम किस तरह हो 
पाया ह।ै

भाषायी राज्य
भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे 
देश की लोकतात्रिक राजनीति के लिए 
पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत 
ने सन् 1947 में लोकतत्र की राह पर 
अपनी जीवन-यात्रा शरुू की। उस वक्‍त 
से लेकर सन् 2019 तक का अगर आप 
राजनीतिक मानचित्र दखेें तो इस अवधि में 
आए बदलावों को देखकर एकबारगी आप 
आश्‍चर्यचकित रह जाएँगे। अनेक पुराने प्रांत 
गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए 
गए। कई प्रांतों की सीमाएँ, क्षेत्र और नाम  
बदल गए।

नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के 
दशक में भारत के कई परुाने राज्यों की सीमाए ँ
बदलीं। ऐसा यह सनुिश्‍चित करने के लिए 
किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग 
एक राज्य में आ जाए।ँ इसके बाद कुछ अन्य 
राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं 
बल्कि संस्कृति , भगूोल अथवा जातीयताओ ं
(एथनीसिटी) की विभिन्नता को रेखाकित 
करने और उन्हें आदर दनेे के लिए भी किया 
गया। इनमें नगालैंड, उत्तराखडं और झारखडं 
जैसे राज्य शामिल हैं।

जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के 
गठन की बात उठी तो कई राष्‍ट्रीय नेताओ ं
को डर था कि इससे दशे टूट जाएगा। कें द्र 
सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पनुर्गठन 
कुछ समय के लिए टाल दिया था पर हमारा 
अनभुव बताता ह ै कि भाषावार राज्य बनाने 
से दशे ज़्यादा एकीकृत और मज़बतू हुआ। 
इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं 
ज़्यादा सवुिधाजनक हो गया ह।ै
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गठबंधन सरकार : एक से 
ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा 
साथ मिलकर बनाई गई सरकार 
को गठबंधन सरकार कहते 
हैं। आम तौर पर गठबंधन में 
शामिल दल एक राजनीतिक 
गठजोड़ करते हैं और एक साझा 
कार्यक्रम स्वीकार करते हैं।

हिदंी ही क्यों? बांग्ला या 
तेलगु ुक्यों नहीं?

भाषा-नीति
भारत के संघीय ढाँच े की दसूरी परीक्षा 
भाषा-नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में 
किसी एक भाषा को राष्‍ट्रभाषा का दर्जा नहीं 
दिया गया। हिदंी को राजभाषा माना गया पर 
हिदंी सिर्फ़  40 फ़ीसदी (लगभग) भारतीयों की 
मातभृाषा ह ैइसलिए अन्य भाषाओ ंके संरक्षण 
के अनेक दसूरे उपाय किए गए। संविधान में 
हिदंी के अलावा अन्य 21 भाषाओ ं  को 
अनसुचूित भाषा का दर्जा दिया गया ह।ै कें द्र 
सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से 
किसी भी भाषा में परीक्षा द ेसकता ह ैबशर्ते 
उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चनेु। 
राज्यों की भी अपनी राजभाषाए ँ हैं। राज्यों 
का अपना अधिकाश काम अपनी राजभाषा 
में ही होता ह।ै

श्रीलंका के ठीक उलट हमारे दशे के 
नेताओ ंने हिदंी के उपयोग को बढ़ावा दनेे के 
मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। 
संविधान के अनसुार सरकारी कामकाज की 
भाषा के तौर पर अगं्रेज़ी का प्रयोग 1965 में 
बंद हो जाना चाहिए था पर अनेक गैर-हिदंी 
भाषी प्रदशेों ने मांग की कि अगं्रेज़ी का प्रयोग 
जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस माँग 
ने उग्र रूप भी ले लिया था। कें द्र सरकार ने 
हिदंी के साथ-साथ अगं्रेज़ी को राजकीय कामों 
में प्रयोग की अनमुति दकेर इस विवाद को 
सलुझाया। अनेक लोगों का मानना था कि 
इस समाधान से अगं्रेज़ी-भाषी अभिजन को 
लाभ पहुचँगेा। राजभाषा के रूप में हिदंी को 
बढ़ावा दनेे की भारत सरकार की नीति बनी 
हुई ह ैपर बढ़ावा दनेे का मतलब यह नहीं कि 
कें द्र सरकार उन राज्यों पर भी हिदंी को थोप 
सकती ह ैजहाँ लोग कोई और भाषा बोलते 
हैं। भारतीय राजनेताओ ं ने इस मामले में जो 
लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका 
जैसी स्थिति में पहुचँने से बच गए।

कें द्र-राज्य सबंंध
कें द्र-राज्य सबंंधों में लगातार आए बदलाव का 
यह उदाहरण बताता ह ैकि व्यवहार में संघवाद 
किस तरह मज़बतू हुआ ह।ै सत्ता की साझदेारी 
की संवधैानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा 
रूप लेगी यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर 
करता ह ै कि शासक दल और नेता किस 
तरह इस व्यवस्था का अनसुरण करते हैं। 
काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी 
का कें द्र और अधिकाश राज्यों में शासन 
रहा। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ 
कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त सघंीय इकार्इं 
के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं 
किया। जब कें द्र और राज्य में अलग-अलग 
दलों की सरकारें रहीं तो कें द्र सरकार ने राज्यों 
के अधिकारों की अनदखेी करने की कोशिश 
की। उन दिनों कें द्र सरकार अक्सर सवंधैानिक 
प्रावधानों का दरुुपयोग करके विपक्षी दलों 
की राज्य सरकारों को भगं कर दतेी थी। यह 
सघंवाद की भावना के प्रतिकल काम था।

1990 के बाद स ेयह स्थिति काफ़ी बदल 
गई। इस अवधि में दशे के अनेक राज्यों में 
क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर कें द्र में 
गठबंधन सरकार की शरुुआत का भी था। चूकँि 
किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्‍ट बहुमत 
नहीं मिला इसलिए प्रमखु राष्‍ट्रीय पार्टियों को 
क्षेत्रीय दलों समते अनेक पार्टियों का गठबंधन 
बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इसस े सत्ता में 
साझदेारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता 
का आदर करने की नई संस्कृति  पनपी। इस 
प्रवतृ्ति को सपु्रीम कोर्ट के एक बड़े फ़ै सले स ेभी 
बल मिला। इस फ़ै सले के कारण राज्य सरकार 
को मनमाने ढंग स े भगं करना कें द्र सरकार 
के लिए मशु्किल हो गया। इस प्रकार आज 
सघंीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझदेारी 
सवंिधान लाग ूहोने के तत्काल बाद वाले दौर 
की तलुना में ज़्यादा प्रभावी ह।ै

हिदंी 
अपनाएँ
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यहाँ अकंित दोनों कार्टूनों में कें द्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया ह।ै क्या राज्यों को कें द्र से गहुार 
लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्‍तियाँ द ेदो? किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों 
को कैसे संतषु्‍ट रख?े

आप यह कह रह ेहैं कि 
क्षेत्रवाद लोकतत्र के लिए 
अच्छा ह?ै क्या आप गंभीरता 
से ऐसा कह रह ेहैं?

राज्य कुछ और शक्‍तियाँ माँग रहे हैं...

कु
ट्टी

 –
 ल

ाफिं
ग 

वि
द ्

कु
ट्टी

अ
जित

 
नी

नन
 –

 इ
डिया


 टु

डे 
बकु

 ऑ
व 

कार्टूं


न

गठबंधन सरकार की कुर्सी

राज्यों की 
शक्‍तिया

गठबंधन सरकार
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भारत की भाषायी विविधता
भारत में कितनी भाषाए ँहैं? इसका जवाब इस बात 
पर निर्भर करता ह ै कि आप भाषाओ ं की गिनती 
किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकत नवीनतम 
सचूना 2011 की जनगणना के आकँड़ों से हासिल 
होती ह।ै इस जनगणना में लोगोें ने 1300 से ज़्यादा 
अलग-अलग भाषाओ ंको अपनी मातभृाषा के रूप में 
दर्ज कराया था। इन भाषाओ ंको कुछ प्रमखु भाषाओ ं
के साथ समहूबद्ध कर दिया जाता ह।ै जैसे – भोजपरुी, 
मगही, बुंदलेखडंी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी 
ही दसूरी भाषाओ ं को हिदंी के अदंर जोड़ लिया 
जाता ह।ै ऐसी समहूबद्धता के बाद भी जनगणना में 
121 प्रमखु भाषाए ँ पाई गई।ं इनमें से 22 भाषाओ ं
को भारतीय संविधान की आठवीं अनसुचूी में रखा 
गया ह ैऔर इसी कारण इन्हें अनसुचूित भाषाए ँकहा 
जाता ह।ै बाकी को गैर-अनसुचूित भाषा कहते हैं। 
भाषा के हिसाब सेे भारत दनुिया का संभवतः सबसे 
ज़्यादा विविधता वाला दशे ह।ै

साथ लगी सचूी को दखेने पर यह स्पष्‍ट हो जाएगा कि 
कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातभृाषा 
नहीं ह।ै सबसे बड़ी भाषा हिदंी भी सिर्फ़  44 फ़ीसदी 
लोगों की ही मातभृाषा ह।ै अगर दसूरी या तीसरी 
भाषा के तौर पर हिदंी जानने वालों की संख्या भी 
जोड़ ली जाय तो भी 2011 में यह संख्या 50 फ़ीसदी  
से कम ही थी। जहाँ तक अगं्रेजी की बात ह ैतो सिर्फ़  
0.02 फ़ीसदी लोगों ने इसे अपनी मातभृाषा बताया 
था। दसूरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11 फ़ीसदी 
लोग इसे जानते थे।

इस सचूी को गौर से दखेें लेकिन इसे याद करने की 
ज़रूरत नहीं ह,ै सिर्फ़  इन कामों को कीजिए :

zz इस सचूना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाए।ँ
zz भारत की भाषायी विविधता को दर्शाने वाला 

एक नक्शा बनाइए। नक्शे में विभिन्न इलाकों को 
अलग-अलग रंग से भरें और दिखाए ँकि उन इलाकों 
के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं।

zz ऐसी तीन भाषाए ँ ढँूढें जिनको भारत में बोला 
तो जाता ह ै पर जो इस सचूी में नहीं हैं।

स्रोत- http://www.censusindia.gov.in

भारत की अनुसचूित भाषाएँ
भाषा	 बोलने वालों का
	 अनुपात (%)
असमिया 	 1.26 	
बांग्ला	 8.03 	
बोडो	 0.12 	
डोगरी 	 0.21	
गजुराती	 4.58
हिदंी	 43.63 
कन्नड़	 3.61 	
कश्मीरी	 0.56 	
कोंकणी	 0.19 	
मथैिली	 1.12 	
मलयालम	 2.88 	
मणिपरुी	 0.15 	
मराठी 	 6.86 	
नेपाली	 0.24 	
ओड़िया	 3.10 	
पंजाबी	 2.74 	
संस्कृत	  नगण्य 	
संथाली	 0.61 	
सिंधी	 0.23 	
तमिल	 5.70 	
तेलगु	ु 6.70 	
उर्दू	 4.19
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प्रसिद्ध इतिहासकार रामचदं्र गहुा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणाें को पढ़ें। यह 
आलेख ‘टाइम्स ऑफ इडंिया’ में 1 नवंबर 2006 को छपा था :

	 राज्य पनुर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक पचास साल पहले 1 नवंबर 
1956 को लाग ूकिया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्‍ट्र के राजनीतिक 
और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था ... गांधीजी और अन्य नेताओ ंने अपने 
अनयुायियों से वादा किया था कि जब मलु्क आज़ाद होगा तो इस नए दशे में नए प्रांत 
बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पनुर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मलु्क 
आज़ाद हुआ तो इसका बँटवारा भी हो गया...

विभाजन धार्मिक आस्था से परुातन जड़ुाव का परिणाम था। परुातनी आस्था की एक ऐसी 
ही चीज़़ भाषा इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजाजी 
के मन में यह सवाल कौंध रहा था।
	

बहरहाल, भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों 
ने इसकी एकता को मज़बतू करने में मदद की ह।ै एक व्यक्‍ति कन्नड़ और भारतीय या 
बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गजुराती और भारतीय जैसी दो-दो 
पहचानों के साथ आसानी से जीता ह।ै

ये विवाद सखुद तो नहीं लेकिन उतने बरेु भी नहीं कह े जा सकत।

भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलगु,ु 
मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओ ं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की 
स्थिति कुछ इस प्रकार की होती : एक भाषा : 14–15 राष्‍ट्र।

अपने राज्य या अन्य किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लें जो भाषावार पनुर्गठन से प्रभावित हुआ। यहाँ जो तर्क  दिया गया ह ै उसके पक्ष या 
विपक्ष में उदाहरणों के साथ टिप्पणी लिखें।
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हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें दो या 
अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने दशे 
में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की ह ैपर 
भारत जैसे विशाल दशे में सिर्फ़  दो स्तर की 
शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं 
चल सकता। भारत के प्रांत यरूोप के स्वतत्र 
दशेों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से 
उत्तर प्रदशे रूस से बड़ा ह।ै महाराष्‍ट्र लगभग 
जर्मनी के बराबर ह।ै भारत के अनेक राज्य 
खदु भी अदंरूनी तौर पर विविधताओ ं से 
भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को 
बाँटने की ज़रूरत ह।ै भारत में संघीय सत्ता 
की साझदेारी तीन स्तरों पर करने की ज़रूरत 
ह ैजिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो 
और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीच ेहो। 
भारत में सत्ता के विकें द्रीकरण के पीछे यही 
तर्क  दिया गया। इसके फलस्वरूप तीन स्तरों 
की सरकार का संघीय ढाँचा सामने आया 
जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा 
जाता ह।ै

जब कें द्र और राज्य सरकार से शक्‍तिया 
लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे 
सत्ता का विकें द्रीकरण कहते हैं। विकें द्रीकरण 
के पीछे बनुियादी सोच यह ह ैकि अनेक मदु्दों 
और समस्याओ ंका निपटारा स्थानीय स्तर पर 
ही बढ़िया ढंग से हो सकता ह।ै लोगों को 
अपने इलाक की समस्याओ ंकी बेहतर समझ 
होती ह।ै लोगों को इस बात की भी अच्छी 
जानकारी होती ह ै कि पैसा कहाँ खर्च किया 
जाए और चीज़़ों का अधिक कुशलता से 
उपयोग किस तरह किया जा सकता ह।ै इसके 
अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फ़ै सलों में 
सीध ेभागीदार बनाना भी संभव हो जाता ह।ै 
इससे लोकतात्रिक भागीदारी की आदत पड़ती 
ह।ै स्थानीय सरकारों की स्थापना स्व-शासन 
के लोकतात्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने 
का सबसे अच्छा तरीका ह।ै

अच्छा! तो, हमारे यहाँ 
रेलगाड़ी के थ्री-टियर कोच 
जैसी व्यवस्था ह।ै मझु ेतो 
सबसे निचला बर्थ ही अच्छा 
लगता ह।ै

विकें द्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान 
में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गाँव 
और शहर के स्तर पर सत्ता के विकें द्रीकरण 
की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गाँव 
के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में 
नगरपालिकाओ ं की स्थापना की गई थी। 
पर इन्हें राज्य सरकारों के सीध े नियत्रण में 
रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए 
नियमित ढंग से चनुाव भी नहीं कराए जात 
थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार 
था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से 
सत्ता का विकें द्रीकरण नाम मात्र का हुआ था।

वास्तविक विकें द्रीकरण की दिशा में एक 
बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में 
संशोधन करके लोकतात्रिक शासन व्यवस्था 
के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्‍तिशाली 
और प्रभावी बनाया गया।

zz अब स्थानीय स्वशासी निकायों के 
चनुाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक 
बाध्यता ह।ै

zz निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य 
तथा पदाधिकारियों के पदों में अनसूचित 
जातियों, अनसुचूित जनजातियों और पिछड़ी 
जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।

zz कम से कम एक तिहाई पद महिलाओ ं
के लिए आरक्षित हैं।

zz हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका 
चनुाव कराने के लिए राज्य चनुाव आयोग 
नामक स्वतत्र संस्था का गठन किया गया ह।ै

zz राज्य सरकारों को अपने राजस्व और 
अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय 
स्वशासी निकायों को दनेा पड़ता ह।ै 
सत्ता में भागीदारी की प्रकति हर राज्य में 
अलग-अलग ह।ै

गाँवों के स्तर पर मौजदू स्थानीय शासन 
व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना 
जाता ह।ै प्रत य्ेक गाँव में, (और कुछ राज्यों 

भारत में विकें द्रीकरण
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प्रधानमतं्री दशे चलाता ह।ै 
मखु्यमतं्री राज्यों को चलात 
हैं। इसी तर्क  से जि़ला परिषद ्
के प्रधान को जि़ले का शासन 
चलाना चाहिए। फिर, जिलों 
का शासन कलक्टर या 
जि़लाधीश क्यों चलाते हैं?

भारत में हुए विकें द्रीकरण के प्रयासों के बारे में अखबार की इन कतरनों में क्या कहा गया ह?ै

में ग्राम-समहू की) एक ग्राम पंचायत होती 
ह।ै यह एक तरह की परिषद ् ह ै जिसमें कई 
सदस्य और एक अध्यक्ष होता ह।ै सदस्य 
वार्डों से चनेु जात हैं और उन्हें सामान्यतया 
पंच कहा जाता ह।ै अध्यक्ष को प्रधान या 
सरपंच कहा जाता ह।ै इनका चनुाव गाँव 
अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग 
मतदान के जरिए करते हैं। यह परेू पंचायत के 
लिए फ़ै सला लेने वाली संस्था ह।ै पंचायतों 
का काम ग्राम-सभा की दखेरेख में चलता 
ह।ै गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते 
हैं। इसे ग्राम-पंचायत का बजट पास करने 
और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए 
साल में कम से कम दो या तीन बार बैठक 
करनी होती ह।ै

स्थानीय शासन का ढाँचा जि़ला स्तर 
तक का ह।ै कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर 
पंचायत समिति का गठन होता ह।ै इसे मडंल 
या प्रखडं स्तरीय पंचायत भी कह सकत हैं। 
इसके सदस्यों का चनुाव उस इलाक के सभी 
पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जि़ले की सभी 

पंचायत समितियों को मिलाकर जि़ला परिषद ्
का गठन होता ह।ै जिला परिषद के अधिकाश 
सदस्यों का चनुाव होता ह।ै जिला परिषद ्में 
उस जिले से लोक सभा और विधान सभा 
के लिए चनेु गए सांसद और विधायक तथा 
जि़ला स्तर की संस्थाओ ंके कुछ अधिकारी 
भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद ्
का प्रमखु इस परिषद ्का राजनीतिक प्रधान 
होता ह।ै

इस प्रकार स्थानीय शासन वाली 
संस्थाए ँशहरों में भी काम करती हैं। शहरों में  
नगरपालिका होती ह।ै बड़े शहरों में नगरनिगम 
का गठन होता ह।ै नगरपालिका और 
नगरनिगम, दोनों का कामकाज निर्वाचित 
प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमखु 
नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते 
हैं। नगरनिगम के ऐसे पदाधिकारी को मयेर  
कहते हैं।

स्थानीय सरकारों की यह नयी व्यवस्था 
दनुिया में लोकतत्र का अब तक का सबसे 
बड़ा प्रयोग ह।ै नगरपालिकाओ ं और 
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अपने गाँव या शहर की स्थानीय सरकार के बारे में पता करें।

अगर आप गाँव में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें : आपका पंच, आपका सरपंच, आपकी पंचायत समिति 
के सदस्य और जिला परिषद ् के अध्यक्ष। यह भी पता करें कि ग्रामसभा की पिछली बैठक कब हुई थी और उसमें कितने 

लोगों ने भागीदारी की थी।

	 अगर आप शहर में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें : आपका काउंसलर, नगरनिगम या नगरपालिका प्रमखु।  
अपनी नगरपालिका अथवा नगरनिगम का बजट और खर्च के मखु्य मदों का पता लगाए।ँ

ग्राम-पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों 
का चनुाव होता ह।ै यह सखं्या ही अपने आप 
में दनुिया के कई दशेों की कुल आबादी से 
ज़्यादा ह।ै स्थानीय सरकारों को सवंधैानिक 
दर्जा दिए जाने स ेहमारे यहाँ लोकतत्र की जड़ें  
और मज़बतू हुई हैं। इसने महिलाओ ं का 
प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतत्र में 
उनकी आवाज़ ़को मज़बतू किया ह।ै बहरहाल, 

इन सबके बावजदू अभी भी अनेक परेशानिया 
कायम हैं। पचंायतों के चनुाव तो नियमित रूप 
स े होते हैं और लोग बड़े उत्साह स े इनमें 
हिस्सा भी लेते हैं लेकिन ग्राम सभाओ ं की 
बैठकें  नियमित रूप स ेनहीं होतीं। अधिकाश 
राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्‍त 
अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन 
की आदर्श स्थिति स ेकाफ़ी दरू हैं।

ब्राजील का एक प्रयोग

ब्राजील के शहर पोर्तो एलग्रे ने विकें द्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतत्र के मले का एक विलक्षण 
प्रयोग किया ह।ै इस शहर के नगर-परिषद ् के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक 
फ़ै सले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया ह।ै इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट 
तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप-क्षेत्रों में बाँटा गया ह–ै लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर 
उप-क्षेत्र की अपनी-अपनी बैठक होती ह ै जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह ह ैऔर इसमें उस इलाक के सभी नागरिक भाग 
ले सकत हैं। फिर, कुछ बैठकें  परेू शहर को प्रभावित करने वाले मदु्दों पर होती हैं और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग 
ले सकता ह।ै इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती ह।ै इसके बाद इन प्रस्तावों को नगरपालिका के सामने पेश किया जाता ह ै
जो अतंिम फ़ै सला लेती ह।ै

हर साल फ़ै सले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सनुिश्‍चित हो गया 
ह ै कि बजट को सिर्फ़  अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं 
और पनुर्वास का इतंज़ाम किए बगैर भवन-निर्माता झगु्गी वालों को उजाड़ नहीं सकत।

अपने दशे में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना 
तैयार करने में भागीदारी की।
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1.	 भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाए ँ : मणिपरु, सिक्किम, 

छत्तीसगढ़ और गोवा।

2.	 विश्‍व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले तीन दशेों की 
अवस्थिति बताए ँ और उनके नक्शे को रंग से भरें।

3.	 भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जलुती एक विशषेता और उससे अलग 
एक विशषेता को बताए।ँ

4.	 	शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मखु्य अतंर ह?ै इसे उदाहरणों के माध्यम 
से स्पष्‍ट करें।

5.	 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपरू्ण अतंरों 
को बताए।ँ

6.	 	रिक्‍त स्थानों को भरें ः

		 चूकँि अमरीका ..................... तरह का संघ ह ै इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान 
अधिकार ह।ै संघीय सरकार के मकुाबले प्रांत ..................... हैं। लेकिन भारत की संघीय 
प्रणाली ..................... की ह ै और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्‍तिया प्राप्‍त हैं।

7.	 	भारत की भाषा नीति पर नीचे े तीन प्रतिक्रियाए ँ दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते 
हैं उसके पक्ष में तर्क  और उदाहरण दें।

		 संगीता : प्रमखु भाषाओ ंको समाहित करने की नीति ने राष्‍ट्रीय एकता को मज़बतू किया ह।ै

		 अरमान : भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बाँट दिया ह।ै हम इसी कारण अपनी 
भाषा के प्रति सचते हो गए हैं। 

		 हरीश : इस नीति ने अन्य भाषाओ ंके ऊपर अगं्रेज़ी के प्रभतु्व को मज़बतू करने भर का काम 
किया ह।ै

8.	 	संघीय सरकार की एक विशिष्‍टता ह:ै

(क)	 राष्‍ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को दतेी ह।ै

(ख)	 अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बँट जात हैं।

(ग)	निर् वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं।

(घ)	 सरकार की शक्‍ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती ह।ै

9.	 	भारतीय सवंिधान की विभिन्न सचूियों में दर्ज कुुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीच े दी गई 
तालिका में संघीय सचूी, राज्य सचूी और समवर्ती सचूी वाले समहूों में लिखें।

		 (क) रक्षा; (ख) पलुिस; (ग) कृषि; (घ) शिक्षा; (घ) बैंकिग; (च) वन; (छ) संचार; 
(ज) व्यापार; (झ) विवाह।

संघीय सचूी
राज्य सचूी
समवर्ती सचूी
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10.		नीच े भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके काननू बनाने के अधिकार-क्षेत्र के जोड़े 

दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मले वाला नहीं ह?ै

(क) राज्य सरकार 	राज्य सचूी

(ख) कें द्र सरकार संघीय सचूी

(ग) कें द्र और राज्य सरकार 	समवर्ती सचूी

(घ) स्थानीय सरकार अवशिष्‍ट अधिकार

11.		सचूी I और सचूी II में मले ढँूढ़ें और नीच े दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चनुें।

सचूी I सचूी II

1. भारतीय संघ (अ) प्रधानमतं्री

2. राज्य (ब) सरपंच

3. नगर निगम (स) राज्यपाल

	4. ग्राम पंचायत (द) मयेर

1 2 3 4
(सा) द अ ब स
(रे) ब स द अ
(गा) अ स द ब
(मा) स द अ ब

12.		इन बयानों पर गौर करें:

(अ)	 संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्‍ट रूप से तय होते हैं।

(ब)	भा रत एक संघ ह ैक्योंकि कें द्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्‍ट रूप 
से दर्ज हैं और अपने-अपने विषयों पर उनका स्पष्‍ट अधिकार ह।ै

(स)	 श्रीलंका में संघीय व्यवस्था ह ै क्योंकि उसे प्रांतों में बाँट दिया गया ह।ै

(द)	भा रत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की 
इकाइयों में बाँट दिए गए हैं।

		 ऊपर दिए गए बयानों में कौन-कौन सही हैं। 

		 (सा) अ, ब और स (रे) अ, स और द (गा) अ और ब (मा) ब और स

Chapter 2.indd   28 03-Jun-22   2:59:42 PM

Rationalised 2023-24



29

ज
ाति

, ध
र्म 

औ
र 

ल
ैंगि

क
 म

स
लेअ

ध्
याय

 3

जाति, धर्म और लैंगिक 
मसले

परिचय

सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में 
सामाजिक असमानताओ ं की अभिव्यक्‍ति कोई असंभव बात नहीं ह।ै कई बार 
तो यह अभिव्यक्‍ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती ह।ै इस अध्याय में हम इस 
विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। 
हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भदेभाव वाली तीन सामाजिक असमानताओ ं
पर गौर करेंगे। ये हैं लिग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताए।ँ 
ये असमानताए ँ कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्‍त होती हैं, हम 
इस पर बारी-बारी से गौर करेंगे। फिर, हम यह दखेने की कोशिश करेंगे कि इन 
असमानताओ ंपर आधारित अलग-अलग अभिव्यक्‍तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभकर 
हैं या नकुसानदहे।
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लैंगिक मसले और राजनीति

आइए, अपनी बात की शरुुआत हम लैंगिक 
असमानता से करें। सामाजिक असमानता 
का यह रूप हर जगह नज़र आता ह ै लेकिन 
राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात 
की पहचान की जाती ह।ै लैंगिक असमानता 
को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और 
अपरिवर्तनीय मान लिया जाता ह।ै लेकिन, 
लैंगिक असमानता का आधार स्‍त्री और परुुष 
की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के 
बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशदुा 
सामाजिक भमूिकाए ँ हैं।

निजी और सार्वजनिक का 
विभाजन
लड़के और लड़कियोें के पालन-पोषण के  
क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी  
जाती ह ै कि औरतों की मखु्य जिम्मेवारी 
गहृस्थी चलाने और बच्चों का पालन-पोषण 
करने की ह।ै यह चीज़ अधिकतर परिवारों  
के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती ह।ै 
औरतें घर के अदंर का सारा काम काज, 
जैसे– खाना बनाना, सफ़ाई करना, कपड़े  
धोना और बच्चों की दखेरेख करना आदि 
करती हैं जबकि मर्द घर के बाहर का काम 
करते हैं। ऐसा नहीं ह ै कि मर्द ये सारे काम 
नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि 
ऐसे कामों को करना औरतों के जि़म्मे ह।ै पर 
जब सिलाई-कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों 
के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खशुी-खशुी 
यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश 
दर्जी या होटल के रसोइए परुुष होते हैं। इसी 
प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती 
हों– ऐसा भी नहीं ह।ै गाँवों में स्‍त्रियाँ पानी 
और जलावन जटुाने से लेकर खते में खटने 
तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम 
दखेते हैं कि कोई गरीब स्‍त्री किसी मध्यमवर्गीय 
परिवार में नौकरानी का काम कर रही ह ैऔर 
मध्यमवर्गीय स्‍त्री काम करने के लिए दफ़्तर जा 
रही ह।ै सच्चाई यह ह ैकि अधिकतर महिलाए ँ
अपने घरेल ू काम के अतिरिक्‍त अपनी 
आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती 
हैं लेकिन उनके काम को ज़्यादा मलू्यवान नहीं 
माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके 
भी उसका श्रेय नहीं मिलता।

श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा 
यह हुआ ह ैकि औरत तो घर की चारदीवारी  
में सिमट के रह गई ह ै और बाहर का 
सार्वजनिक जीवन परुुषों के कब्ज़े में आ 
गया ह।ै मनषु्य जाति की आबादी में औरतों 

स्‍त्री-शक्‍ति का उद्घोष करता बंगाल का एक पोस्टर

श्रम का लैंगिक विभाजन : काम 
के बँटवारे का वह तरीका जिसमें 
घर के अदंर के सारे काम परिवार 
की औरतें करती हैं या अपनी 
दखेरेख में घरेल ू नौकरों/नौकरानियों 
से कराती हैं।

क्यों नहीं? अगर राजनीति 
का मतलब सत्ता ह ै
तो परिवार में परुुष 
की प्रधानता को भी 
राजनीतिक मानना चाहिए।

राजनीति विज्ञान की 
इस किताब में हम घरेल ू
कामकाज की चर्चा क्यों 
कर रह ेह?ै क्या यह 
राजनीति ह?ै

जबु
ान
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का हिस्सा आधा ह ै पर सार्वजनिक जीवन 
में, खासकर राजनीति में उनकी भमूिका 
नगण्य ही ह।ै यह बात अधिकतर समाजों 
पर लाग ू होती ह।ै पहले सिर्फ़  परुुषों को ही 
सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट 
दनेे या सार्वजनिक पदों के लिए चनुाव लड़ने 
की अनमुति थी। धीरे-धीरे राजनीति में लैंगिक 

अपने समाज में आदर्श स्‍त्री के बारे में प्रचलित इन सारी धारणाओ ंपर चर्चा करें। क्या आप इन सबसे सहमत हैं? 
अगर नहीं तो तो बताइए कि आदर्श स्‍त्री के बारे में आपकी धारणा क्या ह?ै

ज बु
ान

मदु्दे उभरे। दनुिया के अलग-अलग हिस्साें में 
ंऔरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी 
के अधिकार हासिल करने के लिए आदंोलन 
किए। विभिन्न दशेों में महिलाओ ंको वोट का 
अधिकार प्रदान करने के लिए आदंोलन हुए। 
इन आदंोलनोें में महिलाओ ं के राजनीतिक 
और वैधानिक दर्जे को ऊँचा उठाने और 

आदर्श स्‍त्री की कुछ बानगी...

टीवी सीरियल के
निर्माताओ ंके लिए

आदर्श दर्शक

समाज के 
लिए

आदर्श 
गहृिणी

फ़ै शन-उद्योग के 
लिए

आदर्श सुंदरी

भावी सास-ससरु 
के लिए

आदर्श दलु्हन

नियोक्‍ता 
और परुुष 
सहकर्मियों के 
लिए

आदर्श 
कर्मचारी

चुनिए, इनमें से आप कौन हैं?
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दशे के छह राज्यों में ‘समय का उपयोग’ संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इससे पता चलता ह ै कि एक 
औरत औसतन रोज़़ाना साढ़े सात घटें से ज़्यादा काम करती ह ैजबकि एक मर्द औसतन रोज़ साढ़े 
छह घटें ही काम करता ह।ै फिर भी परुुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दीख पड़ता ह ै क्याेंंकि 
उससे आमदनी होती ह।ै औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी 
होती ह ै लेकिन उनका ज़्यादातर काम घर की चारदीवारी के अदंर होता ह।ै इसके लिए उन्हें पैसे 
नहीं मिलते इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं दतेा। 

उनके लिए शिक्षा तथा रोज़़गार के अवसर 
बढ़ाने की माँग की गई। मलूगामी बदलाव की 
माँग करने वाले महिला आदंोलनों ने औरतों 
के व्यक्‍तिगत और पारिवारिक जीवन में भी 
बराबरी की माँग उठाई। इन आदंोलनों को 
नारीवादी आदंोलन कहा जाता ह।ै

लैंगिक विभाजन की राजनीतिक 
अभिव्यक्‍ति और इस सवाल पर राजनीतिक 
गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की 

भमूिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम 
वैज्ञानिक, डॉक्टर, इजंीनियर, प्रबंधक, कॉलेज 
और विश्‍वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में 
बहुत-सी औरतों को पाते हैं जबकि पहले इन 
कामों को महिलाओ ं के लायक नहीं माना 
जाता था। दनुिया के कुछ हिस्सों, जैसे स्वीडन, 
नार्वे और फिनलैंड जैसे स्कैं डिनेवियाई दशेों  
में सार्वजनिक जीवन में महिलाओ ं की 
भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा ह।ै

आप अपने परिवार में भी ‘समय का उपयोग’ वाला सर्वेक्षण कर सकते हैं। अपने परिवार के सभी 
वयस्क परुुषों और महिलाओ ं के काम पर एक हफ़्ते तक गौर करें और यह दर्ज करते चलें कि 
निम्नलिखित कामों पर हर आदमी कितना समय दतेा ह ै : आमदनी वाले काम [दफ़्तर, दकुान या 
कारखाना अथवा खते वगैरह में काम], घरेल ू काम [खाना बनाना, झाडू-पाेंछा-बरतन धोना, कपड़े 
धोना, पानी लाना, बच्चों और बढ़ूों की दखेरेख करना वगैरह], पढ़ना और मनोरंजन, गप-शप करना, 
अपने शरीर की साफ़-सफ़ाई, आराम करना या सोना। ज़रूरी लगे तो आप नयी श्रेणी भी बना सकते 
हैं। इसमें से हर काम में जो समय लगता ह ैउसका हफ़्ते भर का हिसाब जोड़ लें और फिर उसे सात 
से भाग दकेर प्रत्येक सदस्य का रोज़़ का औसत समय निकालें। क्या आपके परिवार में भी महिलाए ँ
परुुषों से ज़्यादा काम करती हैं?

गतिविधिया	 पुरुष 	महि ला

आमदनी वाले काम 	 6ः00	 2ः40

घर के काम	 0.30	 5ः00

गप्पबाजी	 1.25	 1ः20

बिना काम के/फुरसत	 3ः40	 3ः50

सोना, अपने शरीर की 	 12.25	 11ः10 
साफ़-सफ़ाई, पढ़ना वगैरह	

समय का उपयोग (दैनिक–घंटे और मिनट में)

स्रोत : भारत सरकार, समय का उपयोग सर्वेक्षण,1998–99

नारीवादी : औरत और मर्द के 
समान अधिकारों और अवसरों 
में विश्‍वास करने वाली महिला 
या परुुष।
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मम्मी हरदम बाहर वालों 
से कहती ह ै: “मैं काम नहीं 
करती। मैं तो हाउसवाइफ 
हँू।” पर मैं दखेती हू ँकि वह 
लगातार काम करते रहती 
ह।ै अगर वह जो करती ह ै
उसे काम नहीं कहते तो फिर 
काम किसे कहते हैं?

हमारे दशे में आज़ादी के बाद से 
महिलाओ ं की स्थिति में कुछ सधुार हुआ 
ह ै पर वे अभी भी परुुषों से काफी पीछे हैं। 
हमारा समाज अभी भी पित-ृप्रधान ह।ै औरतों 
के साथ अभी भी कई तरह के भदेभाव होते 
हैं, उनका दमन होता ह–ै

zz महिलाओ ं में साक्षरता की दर अब 
भी मात्र 54 फीसदी ह ै जबकि परुुषों में 76 
फीसदी। इसी प्रकार स्कू ल पास करने वाली 
लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च 
शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं। जब हम 
स्कू ली परीक्षाओ ं के परिणाम पर गौर करते 

हैं तो दखेते हैं कि कई जगह लड़कियों ने 
बाजी मार ली ह ैऔर कई जगहों पर उनका 
प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी 
नहीं ह।ै लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाज़े 
उनके लिए बंद हो जाते हैं क्याेंकि माँ बाप 
अपने संसाधनों को लड़के-लड़की दोनों पर 
बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा 
खर्च करना पसंद करते हैं।

zz इस स्थिति के चलते अब भी ऊँची 
तनख्वाह वाले और ऊँच े पदों पर पहँुचने 
वाली महिलाओ ं की संख्या बहुत ही कम 
ह।ै भारत में औसतन एक स्‍त्री एक परुुष 

क्या आप इस मानचित्र में अपने 
राज्य को पहचान सकते हैं? इस 
जिले में स्‍त्री-परुुष का अनपुात 
कितना ह?ै आप इस अनपुात को 
अलग रंगों में अकंित जि़लों से 
कितना कम या ज़्यादा पाते हैं?

उन राज्यों की पहचान करें जिसमें 
बाल लिग-अनपुात 900 से कम ह।ै

अगले पषृ्‍ठ पर दिए गए पोस्टर से 
इस नक्शे की तलुना करें। ये दोनों 
किस तरह हमें एक ही मदु्दे के बारे में 
अलग-अलग ढंग से बताते हैं?

पितृ-प्रधान : इसका शाब्दिक 
अर्थ तो पिता का शासन ह ै पर 
इस पद का प्रयोग महिलाओ ं की 
तलुना में परुुषों को ज़्यादा महत्व, 
ज़्यादा शक्‍ति दनेे वाली व्यवस्था 
के लिए भी किया जाता ह।ै
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की तलुना में रोज़ाना एक घटंा ज़्यादा काम 
करती ह ै पर उसको ज़्यादातर काम के लिए 
पैसे नहीं मिलते इसलिए अक्सर उसके काम 
को मलू्यवान नहीं माना जाता। 

zz समान मज़दरूी से संबंधित अधिनियम में 
कहा गया ह ै कि समान काम के लिए समान 

मज़दरूी दी जाएगी। बहरहाल, काम के हर 
क्षेत्र में यानी खले-कूद की दनुिया से लेकर 
सिनेमा के संसार तक और कल-कारखानों 
से लेकर खते-खलिहान तक महिलाओ ं को 
परुुषों की तलुना में कम मज़दरूी मिलती ह,ै 
भले ही दोनों ने समान काम किया हो।

zz भारत के अनेक हिस्सों में माँ-बाप को 
सिर्फ़  लड़के की चाह होती ह।ै लड़की को जन्म 
लेने से पहले ही खत्म कर दनेे के तरीके इसी 
मानसिकता से पनपते हैं। इससे दशे का लिग 
अनपुात [प्रति हज़ार लड़कों पर लड़कियों 
की संख्या] गिरकर 919 रह गया ह।ै साथ 
लगा नक्शा बताता ह ैकि कई जगहों पर यह 
अनपुात गिरकर 850 और कहीं-कहीं तो 800 
से भी नीच े चला गया ह।ै

महिलाओ ंके उत्पीड़न, शोषण और उन 
पर होने वाली हिसंा की खबरें हमें रोज़़ पढ़ने 
को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओ ं
के लिए खास तौर से असरुक्षित हैं। वे अपने 
घरों में भी सरुक्षित नहीं हैं क्याेंकि वहाँ भी 
उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेल ूहिसंा 
झलेनी पड़ती ह।ै

भारत में महिलाओ ं का 
प्रतिनिधित्व बहुत कम ह।ै क्या 
आप इसके कुछ कारण बता 
सकते हैं? क्या आप मानते 
हैं कि अमरीका और यरूोप में 
महिलाओ ं का प्रतिनिधित्व इस 
स्तर तक पहुचँ गया ह ै कि उसे 
संतोषजनक कहा जा सके?
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यह कार्टून बताता ह ै कि महिला आरक्षण विधयेक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया। क्या आप इस नज़रिए से 
सहमत हैं?

सरुे
न्द

र, 
द 

हि
दं ू

अगर जातिवाद और 
संप्रदायवाद खराब चीज़ 
ह ैतो नारीवाद क्यों अच्छा 
हैं? हम समाज को जाति, 
धर्म या लिंग के आधार पर 
बाँटने वाली हर बात का 
विरोध क्यों नहीं करते?

महिलाओ ंका राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व
ये कोई छुपी हुई बात नहीं ह ै कि औरतों 
की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार 
वाले मदु्दों पर पर्याप्‍त ध्यान नहीं दिया जाता। 
इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समहू और 
महिला आदंोलन इस निष्कर्ष पर पहुचँ े हैं 
कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियत्रण 
नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा 
नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने 
का एक तरीका यह ह ै कि जनता द्वारा चनेु 
हुए प्रतिनिधियों में महिलाओ ंकी हिस्सेदारी 
बढ़ाई जाए।

भारत की विधायिका में महिला 
प्रतिनिधियों का अनपुात बहुत ही कम ह।ै 
जैसे, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 
पहली बार 2019 में ही 14.36 फ़ीसदी तक 
पहुचँ सकी ह।ै राज्यों की विधान सभाओ ंमें 
उनका प्रतिनिधित्व 5 फ़ीसदी से भी कम ह।ै 
इस मामले में भारत का नंबर दनुिया के दशेों 
में काफ़ी नीच ेह ै [दखेें पषृ्‍ठ-44 का बॉक्स]। 
भारत इस मामले में अफ़ीका और लातिन 
अमरीका के कई विकासशील दशेों से भी 
पीछे ह।ै कभी-कभार कोई महिला प्रधानमतं्री 
या मखु्यमतं्री की कुर्सी तक आ गई ह ै पर 
मतं्रिमडंलों में परुुषों का ही वर्चस्व रहा ह।ै

इस समस्या को सलुझाने का एक तरीका 
तो निर्वाचित संस्थाओ ंमें महिलाओ ंके लिए 
काननूी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर दनेा 
ह।ै भारत में पंचायती राज के अतंर्गत कुछ 
ऐसी ही व्यवस्था की गई ह।ै स्थानीय सरकारों 
यानी पंचायतों और नगरपालिकाओ ं में एक 
तिहाई पद महिलाओ ंके लिए आरक्षित कर 
दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी 
स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओ ंकी 
संख्या 10 लाख से ज़्यादा ह।ै 

महिला संगठनों और कार्यकर्त्ताओ ंकी माँग 
ह ै कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओ ं
की भी एक तिहाई सीटें महिलाओ ं के लिए 
आरक्षित कर दनेी चाहिए। ससंद में इस आशय 
का एक विधयेक पशे भी किया गया था पर दस 
वर्षों स े ज़्यादा अवधि स े वह लटका पड़ा ह।ै 
सभी राजनीतिक पार्टियाँ इस विधयेक को लेकर 
एकमत नहीं हैं और यह पास नहीं हो सका ह।ै

लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल 
ह ैकि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों 
को राजनीतिक रूप दनेे की ज़रूरत ह।ै इसस ेयह 
भी पता चलता ह ैकि जब सामाजिक विभाजन 
एक राजनीतिक मदु्दा बन जाता ह ै तो वंचित 
समहूों को किस तरह लाभ होता ह।ै क्या आपको 
लगता ह ै कि अगर महिलाओ ंस ेभदेभाव भरे 
व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता 
तो उनको लाभ मिल पाना सभंव था?

चितंा मत करना! हम 
तमु्हारे लिए कोई न कोई 
रास्ता ढँूढ़ ही लेंगे...
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धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति
आइए, अब एकदम अलग किस्म के 
सामाजिक विभाजन की चर्चा करें यानी 
धार्मिक अतंरों पर आधारित विभाजन की। 
यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम 
तो नहीं ह ै पर विश्‍व में धार्मिक विभिन्नता 
आज बड़ी व्यापक हो चली ह।ै भारत समते 
अनेक दशेों में अलग-अलग धर्मों को मानने 
वाले लोग रहते हैं पर, जैसा कि हमने उत्तरी 
आयरलैंड के मामले में दखेा, अगर लोग 
एक धर्म को मानें लेकिन उनकी पजूा-पद्धति 
और मान्यताए ँअलग-अलग हों तब भी गंभीर 
मतभदे पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के 
विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति 
के मदैान में अभिव्यक्‍त होता ह।ै

ज़रा इन बातों पर गौर करें :

zz गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को 
कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा 
सकता। धर्म से उनका मतलब हिदं ूया इस्लाम 
जैसे धर्म से न होकर नैतिक मलू्यों से था जो 
सभी धर्मों से जड़ेु हैं। उनका मानना था कि 
राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मलू्यों से निर्देशित 
होनी चाहिए।

zz अपने दशे के मानवाधिकार समहूों का 
कहना ह ै कि इस दशे में सांप्रदायिक दगंों 
में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक 
समदुायों के हैं। उनकी माँग ह ै कि सरकार 
अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशषे 
कदम उठाए।

zz महिला-आदंोलन का कहना ह ैकि सभी 
धर्मों में वर्णित पारिवारिक काननू महिलाओ ं
से भदेभाव करते हैं। इस आदंोलन की माँग 
ह ैकि सरकार को इन काननूों को समतामलूक 
बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए।

ये सभी मामले धर्म और राजनीति से 
जड़ेु हैं पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी 
नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, 
आदर्श और मलू्य राजनीति में एक भमूिका 
निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समदुाय 

मैं धार्मिक नहीं हँू, मझु े
सांप्रदायिकता और 
धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों 
करनी चाहिए?

के तौर पर अपनी ज़रूरताें, हितों ओर माँगों 
को राजनीति में उठाने का अधिकार होना 
चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें 
धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए और 
अगर वह किसी के साथ भदेभाव करता ह ै
या किसी के दमन में सहयोगी की भमूिका 
निभाता ह ैतो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन 
सभी धर्मों के साथ समान बरताव करता ह ै
तो उसके ऐसे कामों में कोई बरुाई नहीं ह।ै

सांप्रदायिकता
समस्या तब शरुू होती ह ैजब धर्म को राष्‍ट्र का 
आधार मान लिया जाता ह।ै पिछले अध्याय 
का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्‍ट्रवाद की 
ऐसी ही अवधारणा से जड़ेु खतरों को दिखाता 
ह।ै समस्या तब और विकराल हो जाती ह ै
जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्‍ति एक 
समदुाय की विशिष्‍टता के दावे और पक्षपोषण 
का रूप लेने लगती ह ै तथा इसके अनयुायी 
दसूरे धर्मावलंबियों के खिलाफ़ मोर्चा खोलने 
लगते हैं। ऐसा तब होता ह ै जब एक धर्म के 
विचारों को दसूरे से श्रेष्‍ठ माना जाने लगता 
ह ैऔर कोई एक धार्मिक समहू अपनी माँगों 
को दसूरे समहू के विरोध में खड़ा करने लगता 
ह।ै इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का 
इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने 
लगता ह ै तो स्थिति और विकट होने लगती 
ह।ै राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही 
सांप्रदायिकता ह।ै

सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर 
आधारित होती ह ै कि धर्म ही सामाजिक 
समदुाय का निर्माण करता ह।ै इस मान्यता 
के अनकूुल सोचना सांप्रदायिकता ह।ै इस सोच 
के अनसुार एक खास धर्म में आस्था रखने 
वाले लोग एक ही समदुाय के होते हैं। उनके 
मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समदुाय के 
लोगों के आपसी मतभदे सामदुायिक जीवन में 
कोई अहमियत नहीं रखते । इस सोच में यह 

पारिवारिक कानून : 
विवाह, तलाक, गोद लेना 
और उत्तराधिकार जैसे 
परिवार से जड़ेु मसलों 
से संबंधित काननू। हमारे 
दशे में सभी धर्मों के लिए 
अलग-अलग पारिवारिक 
काननू हैं।
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बात भी शामिल ह ैकि किसी अलग धर्म को 
मानने वाले लोग दसूरे सामाजिक समदुाय का 
हिस्सा नहीं हो सकते; अगर विभिन्न धर्मों के 
लोगों की सोच में कोई समानता दिखती ह ैतो 
यह ऊपरी और बेमानी होती ह।ै अलग-अलग 
धर्मों के लोगों के हित तो अलग-अलग होंगे 
ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक 
सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती ह ै तो उसमें 
यह विचार जड़ुने लगता ह ै कि दसूरे धर्मों 
के अनयुायी एक ही राष्‍ट्र में समान नागरिक 
के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता 
के अनसुार या तो एक समदुाय के लोगों को 
दसूरे समदुाय के वर्चस्व में रहना होगा या 
फिर उनके लिए अलग राष्‍ट्र बनाना होगा।

यह मान्यता बनुियादी रूप से गलत 
ह।ै एक धर्म के लोगों के हित और उनकी 
आकांक्षाए ँ हर मामले में एक जैसी हों – 
यह संभव नहीं ह।ै हर व्यक्‍ति कई तरह की 
भमूिका निभाता ह।ै उसकी हसैियत और 
पहचान अलग-अलग होती ह।ै हर समदुाय 
में तरह-तरह के विचार के लोग होते हैं। इन 
सभी को अपनी बात कहने का अधिकार ह ै
इसलिए एक धर्म से जड़ेु सभी लोगों को किसी 
गैर-धार्मिक संदर्भ में एक करके दखेना उस 
समदुाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना ह।ै

सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप 
धारण कर सकती ह:ै 

zz सांप्रदायिकता की सबसे आम 
अभिव्यक्‍ति दनंैदिन जीवन में ही दिखती ह।ै 
इनमें धार्मिक परू्वाग्रह, धार्मिक समदुायों के 
बारे में बनी बनाई धारणाए ँऔर एक धर्म को 
दसूरे धर्म से श्रेष्‍ठ मानने की मान्यताए ँशामिल 
हैं। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम 
उन पर ध्यान तक नहीं दतेे जबकि ये हमारे 
अदंर ही बैठी होती हैं।

zz सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक 
समदुाय का राजनीतिक प्रभतु्व स्थापित करने 
के फ़िराक में रहती ह।ै जो लोग बहुसंख्यक 
समदुाय के होते हैं उनकी यह कोशिश 

बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती ह।ै जो 
अल्पसंख्यक समदुाय के होते हैं उनमें यह 
विश्‍वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की 
इच्छा का रूप ले लेता ह।ै

zz सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक 
गोलबंदी सांप्रदायिकता का दसूरा रूप ह।ै 
इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगरुुओ,ं 
भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के 
मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग 
बहुत आम ह।ै चनुावी राजनीति में एक धर्म के 
मतदाताओ ंकी भावनाओ ंया हितों की बात 
उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं।

zz कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप 
लेकर संप्रदाय के आधार पर हिसंा, दगंा और 
नरसंहार कराती ह।ै विभाजन के समय भारत 
और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दगंे 
हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर 
सांप्रदायिक हिसंा हुई ह।ै

धर्मनिरपेक्ष शासन
सांप्रदायिकता हमारे दशे के लोकतंत्र के लिए 
एक बड़ी चनुौती रही ह।ै हमारे संविधान 
निर्माता इस चनुौती के प्रति सचते थे। इसी 
कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल 
चनुा और इसी आधार पर संविधान में अनेक 
प्रावधान किए गए इनके बारे में हम पिछले 
साल पढ़ चकेु हैं।

zz भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को 
राजकीय धर्म के रूप में अगंीकार नहीं किया 
ह।ै श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम 
और इगं्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा 
ह ै उसके विपरीत भारत का संविधान किसी 
धर्म को विशषे दर्जा नहीं दतेा।

zz संविधान सभी नागरिकोें और समदुायों 
को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार 
करने की आज़ादी दतेा ह।ै

zz संविधान धर्म के आधार पर किए जाने 
वाले किसी तरह के भदेभाव को अवैधानिक 
घोषित करता ह।ै

मैं अक्सर दसूरे धर्म के 
लोगों के बारे में चटुकुले 
सनुाता हू।ँ क्या इससे मैं भी 
सांप्रदायिक बन जाता हू?ँ
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zz इसके साथ ही संविधान धार्मिक 
समदुायों में समानता सनुिश्‍चित करने के लिए 
शासन को धार्मिक मामलों में दखल दनेे का 
अधिकार दतेा ह।ै जैसे, यह छुआछूत की 
इजाज़त नहीं दतेा।

इस हिसाब से दखेें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ 
पार्टियों या व्यक्‍तियों की एक विचारधारा 
भर नहीं ह।ै यह विचार हमारे संविधान की 
बनुियाद ह।ै सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ़  कुछ 
लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं ह।ै यह 
भारत की बनुियादी अवधारणा के लिए एक 
चनुौती ह,ै एक खतरा ह।ै हमारी तरह का 
धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी चीज़ ह ैपर अकेले 
इसी के बतेू सांप्रदायिकता का मकुाबला नहीं 
किया जा सकता। हमें अपने दनंैदिन जीवन 
में सांप्रदायिक परू्वाग्रहों और दषु्प्रचारों का 
मकुाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित 
गोलबंदी का मकुाबला राजनीति के दायरे में 
करने की ज़रूरत ह।ै

जाति और राजनीति 
हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की
दो अभिव्यक्‍तियाँ दखेीं। इनमें एक मोटे तौर 
पर सकारात्मक या लाभदायक ह ै तो दसूरी 
नकारात्मक या नकुसानदहे। आइए, अब 
अतंिम प्रमखु विभाजन– यानी जाति और 
राजनीति की चर्चा करें इसके सकारात्मक 
और नकारात्मक, दोनों ही पक्ष हैं।

जातिगत असमानताएँ
लिग और धर्म पर आधारित विभाजन तो 
दनुिया भर में हैं पर जाति पर आधारित 
विभाजन सिर्फ़  भारतीय समाज में ही दखेने 
को मिलता ह।ै सभी समाजों में कुछ सामाजिक 
असमानताए ँऔर एक न एक तरह का श्रम का 
विभाजन मौजदू होता ह।ै अधिकतर समाजों में 
पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दसूरी पीढ़ी में 
जाता ह।ै लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक 
अतिवादी और स्थायी रूप ह।ै अन्य समाजों 

में मौजदू असमानताओ ंसे यह एक खास अर्थ 
में भिन्न ह।ै इसमें पेशा के वंशानगुत विभाजन 
को रीति-रिवाजों की मान्यता प्राप्‍त ह।ै एक 
जाति समहू के लोग एक या मिलते-जलुते 
पेशों के तो होते ही हैं साथ ही उन्हें एक 
अलग सामाजिक समदुाय के रूप में भी 
दखेा जाता ह।ै उनमें आपस में ही बेटी-रोटी 
अर्थात शादी और खानपान का संबंध रहता 
ह।ै अन्य जाति समहूों में उनके बच्चों की न 
तो शादी हो सकती ह ैन महत्वपरू्ण पारिवारिक 
और सामदुायिक आयोजनों में उनकी पाँत 
में बैठकर दसूरी जाति के लोग भोजन कर 
सकते हैं।

वर्ण-व्यवस्था अन्य जाति-समहूों से 
भदेभाव और उन्हें अपने से अलग मानने 
की धारणा पर आधारित ह।ै इसमें ‘अतं्यज’ 
जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया 
जाता था। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में 
की थी। यही कारण ह ै कि ज्योतिबा फुले, 
महात्मा गांधी, डॉ. आबेंडकर और पेरियार 
रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओ ं और 
समाज सधुारकों ने जातिगत भदेभाव से मकु्‍त 
समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके 
लिए काम किया।

इन महापरुुषों के प्रयासों और 
सामाजिक-आर थ्िक बदलावों के चलते 
आधनुिक भारत में जाति की संरचना और 
जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया ह।ै 
आर थ्िक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और 
शिक्षा के विकास, पेशा चनुने की आज़ादी 
और गाँवों में ज़मींदारी व्यवस्था के कमज़ोर 
पड़ने से जाति व्यवस्था के परुाने स्वरूप और 
वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव 
आ रहा ह।ै शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर 
इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि 
ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा ह ैया 
रेस्तराँ में आपकी मजे़़ पर बैठकर खाना खा 
रह े आदमी की जाति क्या ह?ै संविधान में 
किसी भी तरह के जातिगत भदेभाव का निषधे 

वर्ण-व्यवस्था : जाति समहूों 
का पदानकु्रम जिसमें एक जाति 
के लोग हर हाल में सामाजिक 
पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे 
तो किसी अन्य जाति समहू 
के लोग क्रमागत के रूप से 
उनके नीच।े
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किया गया ह।ै संविधान ने जाति व्यवस्था 
से पैदा हुए अन्याय को समाप्‍त करने वाली 
नीतियों का आधार तय किया ह।ै अगर सौ 
साल पहले का कोई व्यक्‍ति एक बार फिर 
भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों 
को दखेकर हरैान रह जाएगा।

बहरहाल, समकालीन भारत से जाति 
प्रथा विदा नहीं हुई ह।ै जाति व्यवस्था के 
कुछ परुाने पहल ूअभी भी बरकरार हैं। अभी 
भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में 
ही शादी करते हैं। स्पष्‍ट संवैधानिक प्रावधान 
के बावजदू छुआछूत की प्रथा अभी परूी 
तरह समाप्‍त नहीं हुई ह।ै जाति व्यवस्था के 
अतंर्गत सदियों से कुछ समहूों को लाभ की 
स्थिति में तो कुछ समहूों को दबाकर रखा 
गया ह।ै इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक 
नज़र आता ह।ै जिन जातियों में पहले से 
ही पढ़ाई-लिखाई का चलन मौजदू था और 
जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधनुिक शिक्षा 
व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला ह।ै जिन 
जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता 
था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर 
पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण ह ै कि शहरी 
मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का 
अनपुात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा ह।ै 
जाति और आर थ्िक हसैियत में काफ़ी निकट 
का संबंध ह।ै [जातिगत असमानताए ँशीर्षक 
बॉक्स दखेें]

राजनीति में जाति
सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस 
मान्यता पर आधारित ह ै कि जाति ही 
सामाजिक समदुाय के गठन का एकमात्र 
आधार ह।ै इस चितंन पद्धति के अनसुार एक 
जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक 
समदुाय का निर्माण करते हैं और उनके हित 
एक जैसे होते हैं तथा दसूरी जाति के लोगों 
से उनके हितों का कोई मले नहीं होता। जैसा 
कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में दखेा ह,ै 

मझु ेअपनी जाति की परवाह 
नहीं रहती। हम पाठ्यपसु्तक में 
इसकी चर्चा क्यों कर रह ेहैं? 
क्या हम जाति पर चर्चा करके 
जातिवाद को बढ़ावा नहीं द े
रह ेहैं?

अब तमु्हें यह पसंद नहीं आ 
रहा ह!ै क्या तमु्हीं ने नहीं कहा 
था कि जहाँ भी प्रभतु्व या 
वर्चस्व की बात आए तो हमें 
राजनीति विज्ञान में उसकी 
चर्चा करनी चाहिए? क्या हमारे 
चपु रहने से जाति व्यवस्था 
समाप्‍त हो जाएगी? 

शहरीकरण : ग्रामीण इलाकों 
से निकलकर लोगों का शहरों 
में बसना।

यह मान्यता हमारे अनभुव से पषु्‍ट नहीं होती। 
हमारे अनभुव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन 
का एक पहल ूज़रूर ह ैलेकिन यही एकमात्र या 
सबसे ज़्यादा महत्वपरू्ण पहल ूनहीं ह।ै राजनीति 
में जाति अनेक रूप ले सकती ह ै–

zz जब पार्टियाँ चनुाव के लिए उम्मीदवारों 
के नाम तय करती हैं तो चनुाव क्षेत्र के 
मतदाताओ ंकी जातियों का हिसाब ध्यान में 
रखती हैं ताकि उन्हें चनुाव जीतने के लिए 
ज़रूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन 
किया जाता ह ैतो राजनीतिक दल इस बात का 
ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और 
कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। 

zz राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार 
समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत 
भावनाओ ं को उकसाते हैं। कुछ दलों को 
कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के 
रूप में दखेा जाता ह।ै

zz सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक 
व्यक्‍ति-एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक 
दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक 
समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने 
के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के 
लोगों में नयी चतेना पैदा हुई जिन्हें अभी तक 
छोटा और नीच माना जाता था।
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भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता

जनगणना में प्रत्येक दस साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता ह।ै जनगणना विभाग के आदमी घर-घर जाकर 
लोगों से उनके बारे में सचूनाए ँजटुाते हैं। धर्म समते सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं, ठीक वैसा ही फार्म में दर्ज किया 
जाता ह।ै अगर कोई कहता ह ै कि वह नास्तिक ह ैया किसी धर्म को नहीं मानता तो फार्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता ह।ै 
इस कारण दशे में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनपुात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास 
विश्‍वसनीय सचूनाए ँहैं। नीच े दिए गए पाई चार्ट से दशे के छह प्रमखु धार्मिक समदुायों की आबादी के अनपुात का पता चलता ह।ै 

आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समदुाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी ह ैपर कुल आबादी में उनका अनपुात ज़्यादा नहीं बदला ह।ै 
प्रतिशत के हिसाब से दखेें तो 1961 के बाद से हिदं,ू जैन और ईसाई समदुाय का हिस्सा मामलूी रूप से घटा ह ैजबकि मसुलमान, 
सिख और बौद्धों का हिस्सा मामलूी रूप से बढ़ा ह।ै

एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह ह ै कि दशे की आबादी में मसुलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दसूरे धार्मिक समदुाय 
उससे पीछे हो जाएगँे। प्रधानमतं्री द्वारा नियकु्‍त उच्चस्तरीय समिति (इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया) के आकलन से स्पष्‍ट 
होता ह ै कि मसु्लिम आबादी का अनपुात थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा लेकिन अगले पचास सालों में भी यह बढ़वार 3–4 प्रतिशत तक ही 
रहगेी। इससे साबित होता ह ैकि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समदुायों के अनपुात में कोई बड़ा उलट-फेर नहीं होने वाला।

यही बात प्रमखु जाति समहूों पर भी लाग ू होती ह।ै जनगणना में सिर्फ  दो विशिष्‍ट समहूों : अनसुचूित जाति और अनसुचूित 
जनजातियोें की गिनती अलग से दर्ज की जाती ह।ै इन दोनों बड़े समहूों में ऐसी सैंकड़ों जातियाँ और आदिवासी समहू शामिल हैं 
जिनके नाम सरकारी अनसुचूी में दर्ज हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ ‘अनसुचूित’ शब्द लगाया गया ह।ै अनसुचूित जातियों 
में, जिन्हें आम तौर पर दलित कहा जाता ह,ै सामान्यतः वे हिदं ू जातियाँ आती हैं जिन्हें हिदं ू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना 
जाता था। इन जातियों के साथ भदेभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्‍टि से दखेा जाता था। अनसुचूित जनजातियों 
में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता ह,ै वे समदुाय शामिल हैं जो अममून पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और 
जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मले-जोल नहीं था। 2011 में, दशे की आबादी में अनसुचूित जातियों का हिस्सा 16.6 फ़ीसदी 
और अनसुचूित जनजातियों का हिस्सा 8.6 फ़ीसदी था।

हिदू
79.8

मुसलमान
14.2

अन्य 2%
ईसाई 2.3

सिख 1.7

अन्य में शामिल हैं — बौद्ध-0.7%,  
जैन-0.4% अन्य धर्म-0.7%  
कोई धर्म नहीं-0.2%ः
स्रोत: जनगणना, 2011

% में

भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी, 
2011

जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती 
नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। 
परेू दशे में इनकी आबादी कितनी ह ै – इस बात को 
लेकर कोई एक स्पष्‍ट अनमुान नहीं ह।ै राष्‍ट्रीय नमनूा 
सर्वेक्षण, 2004-05 का अनमुान ह ै कि इनकी आबादी 
करीब 41 फीसदी ह।ै इस प्रकार मलु्क की आबादी में 
अनसुचूित जातियों, अनसुचूित जनजातियों और अन्य 
पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग दो तिहाई तथा हिदंओु ं
की आबादी का लगभग तीन-चौथाई ह।ै
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राजनीति में जाति पर जोर दनेे के कारण कई 
बार यह धारणा बन सकती ह ै कि चनुाव 
जातियों का खले ह,ै कुछ और नहीं। यह बात 
सच नहीं ह।ै जरा इन चीज़ों पर गौर कीजिए :

zz दशे के किसी भी एक संसदीय चनुाव 
क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत 
नहीं ह ैइसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को 
चनुाव जीतने के लिए एक जाति और एक 
समदुाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल 
करना पड़ता ह।ै 

zz कोई भी पार्टी किसी एक जाति या 
समदुाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं 
कर सकती। जब लोग किसी जाति विशषे को 
किसी एक पार्टी का ‘वोट बैंक’ कहते हैं तो 
इसका मतलब यह होता ह ैकि उस जाति के 
ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट दतेे हैं।

zz अगर किसी चनुाव क्षेत्र में एक जाति के 
लोगों का प्रभतु्व माना जा रहा हो तो अनेक 
पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा 
करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ 
मतदाताओ ं के सामने उनकी जाति के एक 
से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी-किसी 
जाति के मतदाताओ ंके सामने उनकी जाति 
का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। 

zz हमारे दशे में सत्तारूढ़ दल, वर्तमान 
सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का 
सामना करना पड़ता ह।ै अगर जातियों और 
समदुायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती 
तो ऐसा संभव नहीं हो पाता।

स्पष्‍ट ह ैकि चनुाव में जाति की भमूिका 
महत्वपरू्ण होती ह ैकित ुदसूरे कारक भी इतने 
ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों 
से जितना जड़ुाव रखते हैं अक्सर उससे ज़्यादा 
गहरा जड़ुाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक 
जाति या समदुाय के भीतर भी अमीर और 
गरीब लोगों के हित अलग-अलग होते हैं। 
एक ही समदुाय के अमीर और गरीब लोग 
अक्सर अलग-अलग पार्टियों को वोट दतेे 
हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों 

की राय और नेताओ ं की लोकप्रियता का 
चनुावों पर अक्सर निर्णायक असर होता ह।ै

जाति के अंदर राजनीति
अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया ह ै
कि राजनीति में जाति की क्या भमूिका होती 
ह।ै पर, इसका यह मतलब नहीं ह ै कि जाति 
और राजनीति के बीच सिर्फ़  एकतरफ़ा संबंध 
होता ह।ै राजनीति भी जातियों को राजनीति 
के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और 
जातिगत पहचान को प्रभावित करती ह।ै इस 
तरह, सिर्फ़  राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती 
जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती ह।ै यह चीज़ 
अनेक रूप लेती ह ै :

zz हर जाति खदु को बड़ा बनाना चाहती 
ह।ै सो, पहले वह अपने समहू की जिन उप 
जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से 
बाहर रखना चाहती थी अब उन्हें अपने साथ 
लाने की कोशिश करती हैं।

zz चूकँि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर 
कब्ज़ा नहीं कर सकती इसलिए वह ज़्यादा 
राजनीतिक ताकत पाने के लिए दसूरी जातियों 

क्या आपको यह बात ठीक लगती ह ै कि राजनेता किसी जाति के लोगों को अपने 
वोट-बैंक के रूप में दखेें?
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जातिगत असमानता

आर थ्िक असमानता का एक महत्वपरू्ण आधार जाति भी ह ै क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहँुच निर्धािर्रत होती 
ह।ै उदाहरण के लिए पहले ‘अछूत’ कही जाने वाली जातियों के लोगों को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था जबकि कथित 
‘द्विज’ जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताए ँ
तो गैरकाननूी हो गई ह ैपर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समहूों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा ह ैउसका संचित 
असर अभी भी महससू किया जा सकता ह।ै इतना ही नहीं, इस बीच नयी तरह की असमानताए ँ भी उभरी हैं। 

निश्‍चित रूप से जाति और आर थ्िक हसैियत की परुानी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया ह।ै आज ‘ऊँची’ या ‘नीची’ किसी भी 
जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग दखे े जा सकते हैं। बीस या तीस वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। तब सबसे ‘नीची’ 
जातियों में कोई अमीर आदमी बमशु्किल ही ढँूढ़े मिलता था। पर, जैसा कि राष्‍ट्रीय नमनूा सर्वेक्षण से स्पष्‍ट ह ै– आज भी जाति 
आर थ्िक हसैियत के निर्धारण में बहुत महत्वपरू्ण भमूिका निभाती ह:ै

zz औसत आर थ्िक हसैियत [जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता ह]ै अभी भी वर्णव्यवस्था के साथ गहरा संबंध 
दर्शाती ह ैयानी ‘ऊँची’ जाति के लोगों की आर थ्िक स्थिति सबसे अच्छी ह।ै दलित तथा आदिवासियों की आर थ्िक स्थिति सबसे 
खराब ह,ै जबकि पिछड़ी जातियाँ बीच की स्थिति में है।ॅ 

zz हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में [सरकारी गरीबी रेखा के नीच]े जीवन बसर करने वालों में ज़्यादा बड़ी 
संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की ह।ै ऊँची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम ह।ै इस मामले में भी पिछड़ी 
जातियों के लोग बीच की स्थिति में ह।ै

zz आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं पर यहाँ भी ऊँची जाति वालों का अनपुात बहुत ज़्यादा ह ैऔर निचली जातियों का 
बहुत कम।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों का प्रतिशत अनुपात, 1999–2000

जाति और समुदाय 	 ग्रामीण 	श हरी

अनसुचूित जनजातियाँ	 45.8	 35.6

अनसुचूित जातियाँ	 35.9	 38.3

अन्य पिछड़ी जातियाँ	 27.00	 29.5

मसुलमान अगड़ी जातियाँ	 26.8	 34.2

हिदं ू अगड़ी जातियाँ	 11.7	 9.9

ईसाई अगड़ी जातियाँ	 9.6	 5.4

ऊँची जाति के सिख	 0.0	 4.9

अन्य अगड़ी जातियाँ	 16.0	 2.7

सभी समूह	 27.0	 23.4

नोट : यहाँ अगड़ी जाति का मतलब उन सभी लोगों से ह ै जो अनसुचूित जाति/जनजाति या पिछड़ी जातियाेंं के अतंर्गत नहीं आते। गरीबी रेखा 
से नीच े का मतलब ह ै प्रति व्यक्‍ति प्रति माह 327 रुपए [ग्रामीण] और 455 [शहरी] रुपये से कम खर्च करने वाले लोग।

स्रोत : राष्‍ट्रीय नमनूा सर्वेक्षण, 55वाँ दौर, 1999–2000
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या समदुायों को साथ लेने की कोशिश करती 
ह ै और इस तरह उनके बीच संवाद और 
मोल-तोल होता ह।ै

zz राजनीति में नए किस्म की जातिगत 
गोलबंदी भी हुई हैं, जैसे ‘अगड़ा’ और 
‘पिछड़ा’।

इस मुल्क में पैदा होने की ग़लती करने वालों...
चले जाते हैं जो विदशे

बोलते हैं परायी भाषा-पहनते हैं अजनबी पोशाक

और भलू जाते हैं इस मलु्क को,

उन्हें मरेा सलाम!

और, जो नहीं भलूते

सदियों तक पीट जाने के बाद भी नहीं बदलते

— ऐसे बेगै़रतों से मैं पछूता हू ँ ः

क्या कहोगे अगर किसी ने पछूा तमुसे –

क्या होता ह ै छुआछूत?

क्या यह ईश्‍वर की तरह ही अविनाशी ह?ै

कैसा होता ह ै अछूत? किसकी तरह दीखता ह?ै

क्या वह खदु में कोढ़ की तस्वीर होता ह,ै

या फिर, धर्माधीशों का दशु्मन?

क्या वह विधर्मी होता ह ै – एक पापी या फिर नास्तिक?

बताओ मझु!े

क्या जवाब होगा तमु्हारा?

क्या तमु बग़ैर हिचकिचाए कह सकोगे :

मैं ही हू ँ अछूत?

इसी से मैं कहता हू ँ — 

इस मलु्क में पैदा होने की ग़लती करने वालो!

तमु्हें अब ग़लती सधुारनी होगी— 

या तो दशे छोड़ो या यदु्ध करो!

—  बाबरूाव बागलु की कविता का हिदंी अनवुाद

अ
प्रक

ट रंगभेद

इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की 
भमूिकाए ँ निभाती ह ै और एक तरह से यही 
चीज़ें दनुिया भर की राजनीति में चलती हैं। 
दनुिया भर में राजनीतिक पार्टियाँ वोट पाने 
के लिए सामाजिक समहूों और समदुायों को 
गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास 
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1.	 जीवन के उन विभिन्न पहलओु ें का जि़क्र करें जिनमें भारत में स्‍त्रियों के साथ भदेभाव होता 
ह ै या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं।

2.	 विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक-एक उदाहरण भी दें।

3.	 बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानाताए ँ जारी हैं।

4.	 	दो कारण बताए ँकि क्यों सिर्फ़  जाति के आधार पर भारत में चनुावी नतीजे तय नहीं हो सकते।

5.	 भारत की विधायिकाओ ं में महिलाओ ं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या ह?ै

6.	 किन्हीं दो प्रावधानों का जि़क्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष दशे बनाते हैं।

7.	 	जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता ह ै :

(क)	स्‍त्री  और परुुष के बीच जैविक अतंर

(ख)	 समाज द्वारा स्‍त्री और परुुष को दी गई असमान भमूिकाएँ

(ग)	 बालक और बालिकाओ ं की संख्या का अनपुात

(घ)	 लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ं में महिलाओ ं को मतदान का अधिकार न मिलना

8.	 भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ह ै :

(क)	 लोकसभा

(ख)	व िधानसभा

(ग)	 मतं्रिमडंल

(घ)	 पंचायती राज की संस्थाएँ

9.	 सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति 
इस धारणा पर आधारित ह ै कि :

(अ)	 एक धर्म दसूरों से श्रेष्‍ठ ह।ै

(ब)	व िभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खशुी-खशुी साथ रह सकते हैं।

स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताए ँ
और असमानताएँ ंवचंित और कमज़ोर समदुायों 
के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में 
अपनी हिस्सेदारी माँगने की गुजंाइश भी पदैा 
करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने 
दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए 
सत्ता तक पहँचुने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर 
ढंग स ेप्रभावित करने की स्थिति भी पदैा की 
ह।ै अनेक पार्टियाँ और गैर-राजनीतिक संगठन 
खास जातियों के खिलाफ़ भदेभाव समाप्‍त 
करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार 

करने, उनके लिए ज़मीन-ज़ायदाद और अवसर 
उपलब्ध कराने की माँग को लेकर आदंोलन 
करते रह े हैं। पर, इसके साथ ही यह भी सच 
ह ै कि सिर्फ़  जाति पर जोर दनेा नकुसानदहे हो 
सकता ह।ै जसैा कि धर्म के मसले स े स्पष्‍ट 
होता ह,ै सिर्फ़  जातिगत पहचान पर आधारित 
राजनीति लोकतंत्र के लिए शभु नहीं होती। 
इसस े अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्‍टाचार जसैे 
ज़्यादा बड़े मदु्दों स ेलोगों का ध्यान भी भटकता 
ह।ै कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिसंा 
को भी बढ़ावा दतेा ह।ै
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(स)	 एक धर्म के अनयुायी एक समदुाय बनाते हैं।

(द)	 एक धार्मिक समहू का प्रभतु्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्‍ति 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

इनमें से कौन या कौन-कौन सा कथन सही ह?ै

(क) अ, ब, स और द (ख) अ, ब और द (ग) अ और स (घ) ब और द

10.		भारतीय सवंिधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत ह?ै

(क)	य ह धर्म के आधार पर भदेभाव की मनाही करता ह।ै

(ख)	य ह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता ह।ै

(ग)	 सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी दतेा ह।ै

(घ)	कि सी धार्मिक समदुाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दतेा ह।ै

11.	............................ पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ़  भारत में ही ह।ै

12.		सचूी I और सचूी II का मले कराए ँ और नीच े दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब 
खोजें।

सचूी I सचूी II
1. अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और परुुष 

की बराबरी मानने वाला व्यक्‍ति
(क) सांप्रदायिक

2. धर्म को समदुाय का मखु्य आधार मानने वाला व्यक्‍ति (ख) नारीवादी

3. जाति को समदुाय का मखु्य आधार मानने वाला 
व्यक्‍ति

(ग) धर्मनिरपेक्ष

4. व्यक्‍तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर	
भदेभाव न करने वाला व्यक्‍ति

(घ) जातिवादी

1 2 3 4
(सा) ख ग क घ
(रे) ख क घ ग
(गा) घ ग क ख
(मा) ग क ख घ
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लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की ह।ै  
कक्षा 9 में हमने दखेा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान 
रचने, चनुावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की 
भमूिका होती ह।ै इस पाठ्यपसु्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बँटवारे 
के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समहूों की तरफ़ से मोल-तोल 
करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की ह।ै इस यात्रा को समाप्‍त करने से पहले, 
आइए, राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की 
कोशिश करें – खासकर अपने दशे के राजनीतिक दलों के बारे में। हमें दलों की 
ज़रूरत क्यों ह?ै लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर ह?ै इसी संदर्भ में 
हम मौजदूा समय के राष्‍ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और 
साथ ही यह दखेने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियाँ 
जड़ुी हैं और उन्हें दरू करने के लिए क्या किया जा सकता ह।ै

राजनीतिक दल
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राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों?

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओ ं
में राजनीतिक दल अलग से दिखाई दतेे हैं। 
अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र 
का मतलब राजनीतिक दल ही ह।ै अगर आप 
दशे के दरू-दराज के और ग्रामीण इलाकों में 
जाए ँ और कम पढ़े-लिख े लोगों से बात करें 
तो संभव ह ैकि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें 
संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप 
के बारे में कुछ भी मालमू न हो। बहरहाल, 
राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ न 
कुछ मालमू होता ह।ै लेकिन पार्टियों के बारे 
में हर कोई कुछ न कुछ जानता ह ैतो इसका 
मतलब यह नहीं कि पार्टियाँ बहुत लोकप्रिय 
हैं। अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे 

में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक 
व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बरुाई 
के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। 
सामाजिक और राजनीतिक विभाजनोें के लिए 
भी दलों को ही दोषी माना जाता ह।ै

ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से 
उठता ह ै: क्या हमें सचमचु राजनीतिक दलों 
की ज़रूरत ह?ै करीब 100 साल पहले दनुिया 
के बस कुछ ही दशेों में और वह भी गिनती 
के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही दशे 
ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं हैं। दनुिया-भर 
के लोकतांत्रिक दशेों में राजनीतिक दल इतने 
सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए, सबसे पहले 
इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल 

क्या हैं और वे क्या करते हैं। 
उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके 
बाद होगी।

राजनीतिक दल 
का अर्थ
राजनीतिक दल को लोगों के 
एक ऐसे संगठित समहू के रूप 
में समझा जा सकता ह ै जो 
चनुाव लड़ने और सरकार में 

.... तो, आप मझुसे 
सहमत हैं कि दल 
पक्षपाती होते हैं; 
भदेभाव और फूट 
डालते हैं। दल लोगों 
को बाँटने के अलावा 
और कुछ नहीं करते! 
यही उनका असली 
काम ह!ै

चनुाव आयोग ने चनुाव के समय दीवार-लेखन पर रोक लगा दी ह।ै 
अधिकांश दलों का कहना ह ैकि यह चनुाव प्रचार का सबसे सस्ता 
तरीका था। चनुाव के समय दीवारों का नज़ारा दखेने लायक होता 
था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार-लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
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राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से 
काम करता ह।ै समाज के सामहूिक हित को 
ध्यान में रखकर यह समहू कुछ नीतियाँ और 
कार्यक्रम तय करता ह।ै सामहूिक हित एक 
विवादास्पद विचार ह।ै इसे लेकर सबकी राय 
अलग-अलग होती ह।ै इसी आधार पर दल 
लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि 
उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं। वे लोगों 
का समर्थन पाकर चनुाव जीतने के बाद उन 
नीतियों को लाग ू करने का प्रयास करते हैं।

इस प्रकार दल किसी समाज के बनुियादी 
राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी 
समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती 
ह ै इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस 
वर्ग/समदुाय विशषे की तरफ़ झकुा होता ह।ै 
किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और 
उसके सामाजिक आधार से तय होती ह।ै 
राजनीतिक दल के तीन प्रमखु हिस्से हैं :

zz नेता
zz सक्रिय सदस्य; और 
zz अनयुायी या समर्थक

राजनीतिक दल के कार्य
राजनीतिक दल क्या करते हैं? मलूतः 
राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते 
हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते 
हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं –

1 	 दल चनुाव लड़ते हैं। अधिकांश 
लोकतांत्रिक दशेों में चनुाव राजनीतिक 
दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच 
लड़ा जाता ह।ै राजनीतिक दल उम्मीदवारों 
का चनुाव कई तरीकों से करते हैं। अमरीका 
जैसे कुछ दशेों में उम्मीदवार का चनुाव दल 
के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस 
तरह से उम्मीदवार चनुने वाले दशेों की संख्या 
बढ़ती जा रही ह।ै अन्य दशेों, जैसे भारत में, 
दलों के नेता ही उम्मीदवार चनुते हैं।

2 	 दल अलग-अलग नीतियों और 
कार्यक्रमों को मतदाताओ ं के सामने रखते 
हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ 
और कार्यक्रम चनुते हैं। दशे के लिए कौन-सी 
नीतियाँ ठीक हैं – इस बारे में हममें से सभी 

इतने आड़े वक्‍त में हमार 
सार नेता कहाँ चले गए?
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ठीक ह,ै मान लिया कि हम 
राजनीतिक दलों के बगैर 
नहीं रह सकते। पर ज़रा यह 
बताइए कि किस आधार 
पर जनता किसी राजनीतिक 
दल का समर्थन करती ह?ै

शासक दल : जिस दल 
का शासन हो यानी जिसकी 

सरकार बनी हो।

की राय अलग-अलग हो सकती ह।ै पर कोई 
भी सरकार इतने अलग-अलग विचारों को 
एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र 
में समान या मिलते-जलुते विचारों को एक 
साथ लाना होता ह ैताकि सरकार की नीतियों 
को एक दिशा दी जा सके। पार्टियाँ यही काम 
करती हैं। पार्टियाँ तरह-तरह के विचारों को 
कुछ बनुियादी राय तक समटे लाती हैं जिनका 
वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक 
दल की राय के अनरुूप अपनी नीतियाँ तय 
करती ह।ै

3 	 पार्टियाँ दशे के काननू निर्माण में निर्णायक 
भमूिका निभाती हैं। काननूों पर औपचारिक 
बहस होती ह ै और उन्हें विधायिका में पास 
करवाना पड़ता ह ै लेकिन विधायिका के 
अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के 
सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के 
नेता के निर्देश पर फ़ै सला करते हैं।

4 	 दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। 
हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और 
बड़े फ़ै सलों के मामले में निर्णय राजनेता ही 
लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते 
हैं। पार्टियाँ नेता चनुती हैं, उनको प्रशिक्षित 
करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और 
कार्यक्रम के अनसुार फ़ै सले करने के लिए 
उन्हें मतं्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा 
के अनसुार सरकार चला सकें ।

5 	 चनुाव हारने वाले दल शासक दल के 
विरोधी पक्ष की भमूिका निभाते हैं। सरकार 
की गलत नीतियों और असफलताओ ं की 
आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग 
राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के 
खिलाफ़ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं।

6 	 जनमत-निर्माण में दल महत्वपरू्ण भमूिका 
निभाते हैं। वे मदु्दों को उठाते और उन पर बहस 
करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता 
दशे-भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न 

वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समहू भी 
काम करते रहते हैं। दल कई दफ़े  लोगों की 
समस्याओ ंको लेकर आदंोलन भी करते हैं। 
अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली 
राय के इर्द-गिर्द ही समाज के लोगों की राय 
बनती जाती ह।ै

7 	 दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार 
द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों 
तक लोगों की पहँुच बनाते हैं। एक साधारण 
नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी 
की तलुना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से 
जान-पहचान बनाना, उससे संपर्क  साधना 
आसान होता ह।ै इसी कारण लोग दलों पर 
परूा विश्‍वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब 
मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की 
माँगों और ज़रूरतों पर ध्यान दनेा होता ह ै
वरना अगले चनुाव में लोग उन्हें धलू चटा 
सकते हैं।

राजनीतिक दल की ज़रूरत
दलों के काम की इस सचूी से उस सवाल का 
जवाब मिलता ह ैजो इस खडं की शरुुआत में 
पछूा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों 
की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए ह।ै पर हमें 
अभी भी इस सवाल को पछूने की ज़रूरत ह ै
कि आधनुिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के 
बिना क्याें नहीं चल सकता? दलों के बिना 
क्या स्थिति होगी – इसकी कल्पना करके 
ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। 
अगर दल न हों तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र 
या निर्दलीय होंगे। तब, इनमें से कोई भी 
बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से 
चनुावी वायद ेकरने की स्थिति में नहीं होगा। 
सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता 
संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ़  अपने 
निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए 
जवाबदहे होंगे। लेकिन, दशे कैसे चले इसके 
लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।
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राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ दर्शाने वाली इन तस्वीरों का वर्गीकरण करें। ऊपर बताई गई गतिविधयों से संबंधित 
अपने इलाके की कोई तस्वीर या खबर की कतरन ढूँढ़िए।

1.	 भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन करती हुई।ं
2.	ज़ हरीली शराब पीने से मरे व्यक्‍तियों के परिवारों को एक लाख रूपए का चके दतेे मतं्री।
3.	 कोरिया की कंपनी पोस्को को ओडिसा से लौह अयस्क निर्यात करने की अनमुति दनेे पर राज्य सरकार के खिलाफ़ माकपा, 

भाकपा, ओजीपी और जद (एस) के कार्यकर्ता जलुसू निकालते हुए।
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हम गैर-दलीय आधार पर होने वाले 
पंचायत चनुावों का उदाहरण सामने रखकर 
भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालाँकि 
इन चनुावों में दल औपचारिक रूप से अपने 
उम्मीदवार नहीं खड़े करते लेकिन हम पाते हैं 
कि चनुाव के अवसर पर परूा गाँव कई खमेों 
में बँट जाता ह ै और हर खमेा सभी पदों के 
लिए अपने उम्मीदवारों का ‘पैनल’ उतारता 
ह।ै राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते 
हैं। यही कारण ह ै कि हमें दनुिया के लगभग 
सभी दशेों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं– 
चाह ेवह दशे बड़ा हो या छोटा, नया हो या 
परुाना, विकसित हो या विकासशील।

राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर 
आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के 
साथ जड़ुा ह।ै हम पढ़ चकेु हैं कि बड़े समाजों 
के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र 
की ज़रूरत होती ह।ै जब समाज बड़े और 
जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मदु्दों पर 

अलग-अलग विचारों को समटेने और सरकार 
की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या 
एजेंसी की ज़रूरत होती ह।ै विभिन्न जगहों से 
आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत 
होती ह ैताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन 
हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या 
उस पर अकुंश रखने, नीतियाँ बनवाने और 
नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के 
लिए उपकरणों की ज़रूरत होती ह।ै प्रत्येक 
प्रतिनिधि-सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें 
होती हैं, राजनीतिक दल उनको परूा करते 
हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक 
दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं।

कितने राजनीतिक दल?
लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समहू 
राजनीतिक दल बना सकता ह।ै इस औपचारिक 
अर्थ में सभी दशेों में बहुत से राजनीतिक दल 
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हैं। भारत में ही चनुाव आयोग में नाम पंजीकृत 
कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा 
ह।ै लेकिन, हर दल चनुाव में गंभीर चनुौती 
दनेे की स्थिति में नहीं होता। चनुाव जीतने 
और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर 
कुछेक पार्टियाँ ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में 
सवाल यह उठता ह ैकि लोकतंत्र की बेहतरी 
के लिए कितने दलों का होना अच्छा ह?ै

कई दशेों में सिर्फ़  एक ही दल को 
सरकार बनाने और चलाने की अनमुति ह।ै 
इस कारण उन्हें एकदलीय शासन-व्यवस्था 
कहा जाता ह।ै कक्षा 9 में हमने दखेा था 
कि चीन में सिर्फ़  कम्युनिस्ट पार्टी को शासन 
करने की अनमुति ह।ै हालाँकि काननूी रूप 
से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने 
की आज़ादी ह ै पर वहाँ की चनुाव प्रणाली 
सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनमुति 
नहीं दतेी इसलिए लोगों को नया राजनीतिक 
दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और 
इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम 
एकदलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं 
मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प 
नहीं ह।ै किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 
कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के 
लिए चनुाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनमुति 
तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ 
सकने का पर्याप्‍त अवसर भी रहना चाहिए।

कुछ दशेों में सत्ता आमतौर पर दो मखु्य 
दलों के बीच ही बदलती रहती ह।ै वहाँ अनेक 
दसूरी पार्टियाँ हो सकती हैं, वे भी चनुाव 
लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं पर सिर्फ़  
दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के 
प्रबल दावेदार होते हैं। अमरीका और ब्रिटेन 
में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था ह।ै

जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में 
हों और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने 

दम पर या दसूरों से गठबंधन करके सत्ता 
में आने का ठीक-ठाक अवसर हो तो इसे 
बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी 
ही बहुदलीय व्यवस्था ह।ै इस व्यवस्था में कई 
दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते 
हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक 
पार्टियाँ चनुाव लड़ने और सत्ता में आने के 
लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे 
गठबंधन या मोर्चा कहा जाता ह।ै जैसे, 2004 
के संसदीय चनुाव में भारत में ऐसे तीन प्रमखु 
गठबंधन थे : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, 
संयकु्‍त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। 
अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमले 
वाली लगती ह ै और दशे को राजनीतिक 
अस्थिरता की तरफ़ ले जाती ह ैपर इसके साथ 
ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों 
को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता ह।ै

तो, इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर ह?ै 
अक्सर पछेू जाने वाले इस सवाल का संभवतः 
सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई 
बहुत अच्छा सवाल नहीं ह।ै दलीय व्यवस्था 
का चनुाव करना किसी मलु्क के हाथ में नहीं 
ह।ै यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद 
खदु विकसित होती ह ैऔर इसमें समाज की 
प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति 
का इतिहास और इसकी चनुाव प्रणाली –
सभी चीज़ें अपनी भमूिका  निभाती हैं। इसे 
बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर दशे 
अपनी विशषे परिस्थितियों के अनरुूप दलीय 
व्यवस्था विकसित करता ह।ै जैसे, अगर भारत 
में बहुदलीय व्यवस्था ह ैतो उसका कारण यह 
ह ै कि दो-तीन पार्टियाँ इतने बड़े मलु्क की 
सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओ ं
को समटे पाने में अक्षम हैं। हर मलु्क और 
हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली 
चले यह संभव नहीं ह।ै

ये नेता गठबंधन जैसी चीज़़ 
को कैसे बना- संभाल लेते 
हैं? मझु ेतो सारी पार्टियों के 
नाम तक याद नहीं रहते!
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अक्सर कहा जाता ह ैकि राजनीतिक दल संकट से गजु़र रह ेहैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान 
की नज़र से नहीं दखेती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आशंिक रूप से ही सही 

ह।ै बड़े नमनूों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि :

दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर 
‘एकदम भरोसा नहीं’ ‘बहुत भरोसा नहीं’ के पक्ष में बोले उनका अनपुात ‘कुछ भरोसा’ या ‘परूा 

भरोसा’ बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था।

यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लाग ूहोती ह।ै परूी दनुिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था 
ह ै जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं।

बहरहाल, राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा ह।ै खदु को 
किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनपुात कनाडा, जापान, स्पेन और 
दक्षिण कोरिया जैसे विकसित दशेों से भी ज़्यादा ह।ै

पिछले तीन दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनपुात धीरे-धीरे बढ़ता 
गया ह।ै

 खदु को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालाें का अनपुात भी इस अवधि में बढ़ता गया ह।ै

स्रोत : एसडीएसए टीम, स्टेट ऑव डेमोक्रे सी इन साऊथ एशिया, दिल्ली : आक्सफोर्ड यनूिवर्सिटी प्रेस, 2007

थोड़े से उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत 
में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी 
हुई है।
अपने को किसी पार्टी से जोड़कर दखेने 
वाले लोगों की संख्या

विभिन्न दलों की सदस्य-सखं्या 
दक्षिण एशिया में शेष विश्‍व की 
अपेक्षा कहीं ज़्यादा है।
खदु को किसी दल का सदस्य बताने 
वाले लोगों की संख्या

वैश्‍व‍िक 
औसत

भारत में पार्टी-सदस्यता बढ़ी है।
खदु को किसी दल का सदस्य बताने 
वाले लोगों की संख्या का ग्राफ़

परूा भरोसा/कुछ भरोसा

बहुत भरोसा नहीं/एकदम भरोसा नहीं

नहीं जानते

दक्षिण एशिया

राजनीतिक
दलों में  
जन-भागीदारी
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आइए, दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लाग ू करें। यहाँ राज्य स्तर पर 
मौजदू तीन तरह की दलीय व्यवस्थाए ँदी गई हैं। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम दो-दो राज्यों के नाम 

बता सकते हैं।

zz दो दलीय व्यवस्था

zz दो गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था

zz बहुदलीय व्यवस्था

क्या ये कार्टून पिछले पन्ने पर दिए गए आकँड़ों के ग्राफ़ से मले खाते हैं?

एक आईना आकँड़ों का...

टैब
-द

 कै
ल

गर
ी स

न,
 के

गल
 क

ार्ट
ूंस

27% कनाडावासी मानते 
हैं कि ‘लिबरल्‍स’ को 
सत्ता में होना चाहिए। 35% कनाडावासी 

मानते हैं कि 
‘कंजरवेटिव्‍स’ को 
सत्ता में होना चाहिए। 

98% कनाडावासी मानते हैं 
कि सभी राजनेताओ ं को एक 
बहुत बड़े कार की डिक्की में 
बंद करके उसे नियाग्रा जल-
प्रपात में फें क दनेा चाहिए! 

राष्‍ट्रीय दल
विश्‍व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो 
तरह के राजनीतिक दल हैं : संघीय इकाइयों 
में से सिर्फ़  एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले 
दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयोें में 
अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही 
स्थिति ह।ै कई पार्टियाँ परेू दशे में फैली हुई हैं 
और उन्हें राष्‍ट्रीय पार्टी कहा जाता ह।ै इन दलों 
की विभिन्न राज्यों में इकाइयाँ हैं। पर कुल 
मिलाकर दखेें तो ये सारी इकाइयाँ राष्‍ट्रीय 
स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों 
और रणनीतियों को ही मानती हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 
राजनीतिक दलों को पंजीकरण 
और मान्यता कैसे प्रदान की 
जाती ह,ै इसके बारे में अधिक 
जानकारी के लिए दखेें 
https://eci.gov.in

दशे की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग 
में अपना पंजीकरण कराना पड़ता ह।ै आयोग 
सभी दलों को समान मानता ह ै पर यह बड़े 
और स्थापित दलों को कुछ विशषे सवुिधाए ँ
दतेा ह।ै इन्हें अलग चनुाव चिह्न दिया जाता ह ै
जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार 
ही कर सकता ह।ै इस विशषेाधिकार और कुछ 
अन्य लाभ पाने वाली पार्टियोें को ‘मान्यता 
प्राप्‍त’ दल कहते हैं। चनुाव आयोग ने स्पष्‍ट 
नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत 
वोट और सीट जीतकर ‘मान्यता प्राप्‍त’ 
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दल बन सकता ह।ै जब कोई पार्टी राज्य 
विधानसभा के चनुाव में पड़े कुल मतों का 
6 फ़ीसदी या उससे अधिक हासिल करती ह ै
और कम से कम दो सीटों पर जीत दर्ज करती 
ह ैतो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के 
रूप में मान्यता मिल जाती ह।ै अगर कोई दल 
लोकसभा-चनुाव में पड़े कुल वोट का अथवा 
चार राज्यों के विधान सभाई चनुाव में पड़े 
कुल वोटों का 6 प्रतिशत हासिल करता ह ै
और लोकसभा के चनुाव में कम से कम चार 
सीटों पर जीत दर्ज करता ह ै तो उसे राष्‍ट्रीय 
दल की मान्यता मिलती ह।ै

इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में दशे 
में सात दल राष्‍ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्‍त 
थे। आइए, इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ 
महत्वपरू्ण तथ्य जान लें।

ऑल इडंिया तृणमूल 
काँग्रेस : यह 1 जनवरी 
1998 को ममता बनर्जी के 
नेततृ्व में बनी। इसे 2016 में 

राष्‍ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्‍त हुई। ‘पषु्प 
और तणृ’ पार्टी का प्रतीक ह।ै धर्मनिरपेक्षता 
और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध। 2011 से 
पश्‍चिम बंगाल में सत्ता में ह।ै अरुणाचल प्रदशे, 
मणिपरु और त्रिपरुा में भी इसकी उपस्थिति 
ह।ै 2019 में हुए आम चनुाव में इसे 4.07 
फ़ीसदी वोट मिले और 22 सीटों पर जीत 
हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी 
सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

बहुजन समाज पार्टी : 
स्व. कांशीराम के नेततृ्व 
में 1984 में गठन। बहुजन 
समाज जिसमें दलित, 

आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक 
अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक 
सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व 
करने का दावा। पार्टी साहू महाराज, महात्मा 
फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा 
साहब आबेंडकर के विचारों और शिक्षाओ ं

से प्रेरणा लेती ह।ै दलितों और कमज़ोर वर्ग 
के लोगों के कल्याण और उनके हितों की 
रक्षा के मदु्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस 
पार्टी का मखु्य आधार उत्तर प्रदशे में ह,ै पर 
मध्य प्रदशे, छत्तीसगढ़, उत्तराखडं, दिल्ली 
और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्‍त ताकतवर 
ह।ै अलग-अलग पार्टियों से अलग-अलग 
अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदशे 
में चार बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 
के लोकसभा चनुाव में करीब 3.63 फ़ीसदी 
वोट मिले, और 10 सीटें मिलीं।

भारतीय जनता पार्टी : 
परुाने भारतीय जन संघ को, 
जिसे श्यामा प्रसाद मखुर्जी 
ने 1951 में गठित किया, 
पनुर्जीवित करके 1980 में 

यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृ ति 
और मलू्य; दीनदयाल उपाध्याय के विचार —
समग्र मानवतावाद एवं अतं्योदय से प्रेरणा 
लेकर मज़बतू और आधनुिक भारत बनाने 
का लक्ष्य; भारतीय राष्‍ट्रवाद और राजनीति 
की इसकी अवधारणा में सांस्कृ तिक राष्‍ट्रवाद 
(या हिदंतु्व) एक प्रमखु तत्व ह।ै पार्टी जम्मू 
और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर 
पर विशषे दर्जा दनेे के खिलाफ़ ह।ै यह दशे 
में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए 
समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण 
पर रोक लगाने के पक्ष में ह।ै 1990 के दशक 
में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक 
हुआ। पहले दशे के उत्तरी और पश्‍चिमी तथा 
शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस 
पार्टी ने इस दशक में दक्षिण, परू्व, परू्वोत्तर 
तथा दशे के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार 
बढ़ाया। राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता 
की हसैियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में 
आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 
2019 में हुए लोकसभा चनुाव में 303 सीटें 
जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी 
कें द्र में शासन करने वाले राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक 
गठबंधन का नेततृ्व यही दल कर रहा ह।ै
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कम य्ुनिस्ट पार्टी ऑफ 
इडंिया (सीपीआई) ः 
1925 में गठित। 
मार्क्सवाद-लेनिनवाद, 
धर्मनिरपेक्षता और 

लोकतंत्र में आस्था। अलगाववादी और 
सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी। यह पार्टी 
संसदीय लोकतंत्र को मज़दरू वर्ग, किसानों 
और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक 
उपकरण मानती ह।ै 1964 की फूट (जिसमें 
माकपा इससे अलग हुई) के बाद इसका 
जनाधार सिकुड़ता चला गया लेकिन केरल, 
पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, आधं्र प्रदशे और 
तमिलनाडु में अभी भी ठीक-ठाक स्थिति। 
बहरहाल, इसका समर्थन धीरे-धीरे कम होता 
गया ह।ै 2019 के लोकसभा चनुाव में इसे 
1 फ़ीसदी से कम वोट और 2 सीट हासिल 
हुई। मज़बतू वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी 
वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर।

कम य्ुनिस्ट पार्टी ऑफ 
इं ड ि या  - म ार्क्ससि     स ्ट 
(सीपीआई-एम) : 1964 
में स्थापित; मार्क्सवाद-

लेनिनवाद में आस्था। समाजवाद, 
धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा 
साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। 
यह पार्टी भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय 
का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चनुावों को 
सहायक और उपयोगी मानती ह।ै पश्‍चिम 
बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मज़बूत 
आधार। गरीबों, कारखाना मज़दरूों, खेतिहर 
मज़दरूों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी 
पकड़। यह पार्टी देश में पूँजी और सामानों 
की मकु्‍त आवाज़ाही की अनुमति देने वाली 
नयी आर्थिक नीतियों की आलोचक ह।ै 
पश्‍चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों स े
शासन में रही। 2019 के चनुाव में इसने 
करीब 1.75 फ़ीसदी वोट और लोकसभा 
की 3 सीटें हासिल की।

इडंियन नेशनल काँग्रेस : इसे 
आमतौर पर काँग्रेस पार्टी कहा 
जाता है और यह दुनिया के 
सबसे पुराने दलों में से एक 

है। 1885 में गठित इस दल में कई बार 
विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्‍ट्रीय 
और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक 
इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल 
नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत 
को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक 
गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 
तक लगातार और फिर 1980 से 1989 
तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के 
बाद से इस दल के जन-समर्थन में कमी आई 
पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी 
वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने 
वैचारिक रुझान में मध्यमार्गी (न वामपंथी न 
दक्षिणपंथी) इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और 
कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों 
के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। 
यह दल नयी आर्थिक नीतियों का समर्थक 
है पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि 
इन नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों 
पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 
तक संयुक्‍त प्रगतिशील गठबंधन सरकार 
का नेतृत्व। 2014 और 2019 के लोकसभा 
चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के 
लोकसभा चुनाव में इसे 19.5 प्रतिशत वोट 
तथा 52 सीटें मिलीं।

नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी : 
काँग्रेस पार्टी में विभाजन 
के बाद 1999 में यह पार्टी 
बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी 

धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और 
संघवाद में आस्था। यह पार्टी सरकार के प्रमखु 
पदों को सिर्फ़  भारत में जन्मे नागरिकों के 
लिए आरक्षित करना चाहती ह।ै महाराष्‍ट्र में 
प्रमखु ताकत होने के साथ ही यह मघेालय, 
मणिपरु और असम में भी ताकतवर ह।ै काँग्रेस 
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के साथ महाराष्‍ट्र सरकार में भागीदार। 2004 
से संयकु्‍त प्रगतिशील गठबंधन में साझीदार। 
2019 के लोकसभा चनुाव में इसने 1.4 
प्रतिशत वोट तथा 5 सीटें प्राप्‍त की।

क्षेत्रीय दल
इन सात पार्टियों के अलावा अन्य सभी 
प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने 
‘राज्यीय दल’ के रूप में मान्यता दी है। 
आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता ह ै
पर यह ज़रूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा 
या नज़रिए में ये पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हों। 
इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं पर 
उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई 
है। समाजवादी पार्टी और राष्‍ट्रीय जनता 
दल का राष्‍ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन 
है और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ हैं। 

राजनीतिक दलों के लिए चुनौतिया
हमने दखेा ह ै कि लोकतंत्र के कामकाज के 
लिए राजनीतिक पार्टियाँ कितनी महत्वपूर्ण 
हैं। चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा 
प्रकट रूप हैं, इसलिए यह स्वाभाविक ह ैकि 
लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए 
लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएँ। 
पूरी दनुिया में लोग इस बात से नाराज रहते 
हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक 
ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ 
भी यही बात लागू होती ह।ै आम जनता 
की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक 
दलों के कामकाज के चार पहलुओ ं पर ही 
कें द्रित रही ह।ै लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण 
बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन 
चनुौतियों का सामना करना चाहिए और इन 
पर जीत हासिल करनी चाहिए।

पहली चनुौती ह ैपार्टी के भीतर आतंरिक 
लोकतंत्र का न होना। सारी दनुिया में यह 
प्रवतृ्ति बन गई ह ै कि सारी ताकत एक या 
कुछेक नेताओ ं के हाथ मेे ं सिमट जाती ह।ै 

बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमतं्री थे। 
वह इटली के बड़े व्यवसायियों में 
एक हैं। वे 1993 में गठित फोर्जा 
इतालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी 
कई टीवी चनैल, सबसे महत्वपरू्ण 
प्रकाशनगहृ, एक फुटबाल क्लब 
(एसी मिलान) और बैंक की 
मालिक ह।ै यह कार्टून पिछले 
चनुाव के समय का ह।ै

बर्लुस्कोनी की कठपुतलियाँ
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बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक 
मोर्चा, मिज़ो नेशनल फ़ं ट और तेलंगाणा 
राष्‍ट्र समिति जैसी पार्टियाँ अपनी क्षेत्रीय 
पहचान को लेकर सचेत हैं। 

पिछले तीन दशकों में क्षेत्रीय दलों की 
संख्या और ताकत में वदृ्धि हुई है। इससे 
भारतीय संसद विविधताओ ं से और भी 
ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक, किसी 
एक राष्‍ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत 
नहीं रहा। परिणामस्वरूप राष्‍ट्रीय दल क्षेत्रीय 
दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर 
हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक 
क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्‍ट्रीय स्तर 
की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का 
अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद 
और लोकतंत्र मज़बूत हुए हैं (इन दलों के 
ब्यौरों के लिए प‍िछले पृष्‍ठ का नक्शा देखें)।

Chapter 4.indd   57 03-Jun-22   3:05:20 PM

Rationalised 2023-24



58

ल
ोक

तां
त्रि

क
 र

ाज
नी

ति

पार्टियों के पास न सदस्यों की खलुी सचूी 
होती ह,ै न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें  
होती हैं। इनके आतंरिक चनुाव भी नहीं होते। 
कार्यकर्ताओ ं से वे सचूनाओ ं का साझा भी 
नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही 
रहता ह ै कि पार्टी के अदंर क्या चल रहा ह।ै 
उसके पास न तो नेताओ ंसे जड़ुकर फ़ै सलों 
को प्रभावित करने की ताकत होती ह ै न
ही कोई और माध्यम। परिणामस्वरूप पार्टी के 
नाम पर सारे फ़ै सले लेने का अधिकार उस 
पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूकँि कुछेक 
नेताओ ं के पास ही असली ताकत होती ह ै
इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका 
पार्टी में टिके रह पाना मशु्किल हो जाता 
ह।ै पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्‍ठा 
की जगह नेता से निष्‍ठा ही ज़्यादा महत्वपरू्ण 
बन जाती ह।ै

दसूरी चनुौती पहली चनुौती से ही 
जड़ुी ह ै– यह ह ै वंशवाद की चनुौती। चूकँि 
अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी 
तरीके से नहीं करते इसलिए सामान्य कार्यकर्ता 

के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश 
काफ़ी कम होती है।ै जो लोग नेता होते हैं वे 
अनचुित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों 
और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों 
को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद 
पर हमशेा एक ही परिवार के लोग आते हैं। 
यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय ह।ै 
यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं ह ै
क्याेंकि इससे अनभुवहीन और बिना जनाधार 
वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहँुच जाते 
हैं। यह प्रवतृ्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों 
सहित कमोबेश  पूरी दनुिया में दिखाई देती ह।ै 

तीसरी चनुौती दलों में, (खासकर चनुाव 
के समय) पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती 
घसुपैठ की ह।ै चूँकि पार्टियों की सारी चिंता 
चनुाव जीतने की होती ह ै अतः इसके लिए 
कोई भी जायज-नाजायज तरीका अपनाने से 
वे परहजे नहीं करतीं। वे ऐसे ही उम्मीदवार 
उतारती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो 
पैसे जुटा सकें । किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने 
वाली कंपनियाँ और अमीर लोग उस पार्टी 

की नीतियों और फ़ै सलों को 
भी प्रभावित करते हैं। कई 
बार पार्टियाँ चनुाव जीत 
सकने वाले अपराधियों का 
समर्थन करती हैं या उनकी 
मदद लेती हैं। दनुिया भर 
में लोकतंत्र के समर्थक 
लोकतांत्रिक राजनीति में 
अमीर लोग और बड़ी 
कंपनियों की बढ़ती भमूिका 
को लेकर चिंतित हैं।

चौथी चनुौती पार्टियों 
के बीच विकल्पहीनता 
की स्थिति की ह।ै सार्थक 
विकल्प का मतलब होता 
ह ै कि विभिन्न पार्टियों की 
नीतियों और कार्यक्रमों में 

यह कार्टून संयकु्‍त राज्य अमरेिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्‍ट्रपति जॉर्ज बशु के कार्य-काल में 
बना था। इस पार्टी का चनुाव-चिह्न हाथी ह।ै कार्टून दशे के सभी प्रमखु संस्थानों पर कारपोरेट 
अमरेिका का नियंत्रण होने का संकेत करता लगता ह।ै

दल महिलाओ ंको पर्याप्‍त 
टिकट क्यों नहीं दतेे? क्या 
इसका कारण आतंरिक लोकतंत्र 
की कमी ह?ै
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महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों 
के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया ह ै
और यह प्रवतृ्ति दनुिया-भर में दिखती ह।ै 
जैसे, ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजरवेटिव 
पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया 
ह।ै दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं 
और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह 
गया ह ै कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएँ और 

दलों को कैसे सधुारा जा सकता है?
इन चनुौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी 
ह ै कि राजनीतिक दलों में सधुार हो। ऐसे में 
सवाल यह उठता ह ैकि क्या राजनीतिक दल 
सधुरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो 
क्या उन्हें सधुरने को मजबरू किया जा सकता 

ह?ै दनुिया-भर के नागरिक इन सवालों को 
लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका 
जवाब आसान नहीं ह।ै लोकतांत्रिक व्यवस्था 
में आखिरी फ़ै सला राजनेता ही करते हैं जो 
विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 

दल-बदल : विधायिका के 
लिए किसी दल-विशषे से 
निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि 
का उस दल को छोड़कर 
किसी अन्य दल में चले जाना।

क्या आप इस हिस्से में (पषृ्‍ठ 57 से 59 तक) दिए गए कार्टूनों में दर्शायी गई चनुौतियों की पहचान कर सकते हैं? 
राजनीति में धन तथा बल के दरुुपयोग को रोकने के क्या तरीके हैं?
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आप तो पहले से ही धनकुबेर हैं फिर चनुाव क्यों लड़ना 
चाहते हैं?

क्या इसका मतलब यह ह ै
कि लोकतंत्र में लोग सिर्फ़  
पैसे बनाने के लिए चनुाव 
लड़ते हैं? पर क्या यह सही 
नहीं कि बहुत से राजनेता 
जनता की भलाई के लिए 
प्रतिबद्ध हैं?

उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी 
सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलाें 
पर बड़ा कम अंतर रह गया ह।ै जो लोग 
इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए 
कोई विकल्प उपलब्ध नहीं ह।ै कई बार लोगों 
के पास एकदम नया नेता चनुने का विकल्प 
भी नहीं होता क्योंकि वही थोड़े से नेता हर 
दल में आते-जाते रहते हैं।  	
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करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी 
जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी 
सधुरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सधुरने 
के लिए कैसे मजबरू कर सकता ह?ै

आइए, अपने दशे में राजनीतिक दलों 
और इसके नेताओ ंको सधुारने के लिए हाल 
में जो प्रयास किए गए हैं या जो सझुाव दिए 
गए हैं उन पर गौर करें।

zz विधायकों और सांसदों को दल-बदल 
करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन 
किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतं्रीपद 
या पैसे के लोभ में दल-बदल करने में आई 
तेजी को दखेते हुए ऐसा किया गया। नए काननू 
के अनसुार अपना दल-बदलने वाले सांसद या 
विधायक को अपनी सीट भी गँवानी होगी। 
इस नए काननू से दल-बदल में कमी आई ह ै
पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना 
और भी मशु्किल हो गया ह ैपार्टी नेततृ्व जो 
कोई फ़ै सला करता ह,ै सांसद और विधायक 
को उसे मानना ही होता ह।ै

zz उच्चतम न्यायालय ने पैसे और 
अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए 
एक आदशे जारी किया ह।ै इस आदशे के 

द्वारा चनुाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को 
अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ़ चल रह े
आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथपत्र 
के माध्यम से दनेा अनिवार्य कर दिया गया 
ह।ै इस नयी व्यवस्था से लोगों को अपने 
उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सचूनाए ँ
उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी 
गई सचूनाए ँसही हैं या नहीं, यह जाँच करने 
की कोई व्यवस्था नहीं ह।ै अभी तक हम यह 
बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था 
के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों 
और अपराधियों का प्रभाव घटा ह ैया नहीं।

zz चनुाव आयोग ने एक आदशे के जरिए 
सभी दलों के लिए सांगठनिक चनुाव कराना 
और आयकर का रिटर्न भरना ज़रूरी बना 
दिया ह।ै दलों ने ऐसा करना शरुू भी कर 
दिया ह,ै पर कई बार ऐसा सिर्फ़  खानापरूी 
करने के लिए होता ह।ै यह बात अभी नहीं 
कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों 
में अदंरूनी लोकतंत्र मज़बतू हुआ ह।ै इनके 
अलावा राजनीतिक दलों में सधुार के लिए 
अक्सर कई कदम सझुाए जाते हैं :

zz राजनीतिक दलों के आतंरिक कामकाज 
को व्यवस्थित करने के लिए काननू बनाया 
जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की 
सचूी रखें, अपने संविधान का पालन करें, 
पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र 
प्राधिकारी को पंच बनाए ँऔर सबसे बड़े पदों 
के लिए खलुा चनुाव कराए ँ – यह व्यवस्था 
अनिवार्य की जानी चाहिए।

zz राजनीतिक दल महिलाओ ं को एक 
खास न्यूनतम अनपुात में (करीब एक तिहाई) 
ज़रूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमखु पदों 
पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। 

zz चनुाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार 
दलों को चनुाव लड़ने के लिए धन द।े यह 
मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में 
भी हो सकती ह ै या फिर पिछले चनुाव में 
मिले मतों के अनपुात में नकद पैसा दिया 
जा सकता ह।ै

शपथपत्र : किसी अधिकारी को 
सौंपा गया एक दस्तावेज़! इसमें कोई 

व्यक्ति अपने बारे में निजी सचूनाए ँ
दतेा ह ै और उनके सही होने के बारे 

में शपथ उठाता ह।ै इस पर सचूना 
दनेे वाले के हस्ताक्षर होते हैं।
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राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सझुावों 

को नहीं माना ह।ै अगर इन्हें मान लिया 
गया तो संभव ह ै कि इनसे कुछ सुधार हो। 
लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज 
कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें 
सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत 
से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह 
भी हो सकता ह।ै इससे सभी दल कानून 
को दरकिनार करने का तरीका ढूँढ़ने लगेंगे। 
इसके अलावा राजनीतिक दल खदु भी ऐसा 
कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे 
वे पसंद नहीं करते।

दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों 
को सधुारा जा सकता ह।ै पहला तरीका ह ै
राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने 
का। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने 

और आदंोलनों के जरिये किया जा सकता 
ह।ै आम नागरिक, दबाव समहू, आदंोलन 
और मीडिया के माध्यम से यह काम किया 
जा सकता ह।ै अगर दलोें को लगे कि सधुार 
न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या 
उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे 
गंभीर होने लगेंगे। सधुार का दसूरा तरीका 
ह ै सधुार की इच्छा रखने वालों का खदु 
राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र 
की गणुवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी 
से तय होती ह।ै अगर आम नागरिक खदु 
राजनीति में हिस्सा न लें और बाहर से ही 
बातें करते रहें तो सधुार मशु्किल ह।ै खराब 
राजनीति का समाधान ह ै ज़्यादा से ज़्यादा 
राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात 
की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। 

1.	 	लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भमूिकाओ ं की चर्चा करें।

2.	 	राजनीतिक दलों के सामने क्या चनुौतियाँ हैं?

3.	 	राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मज़बतू बनाने के कुछ 
सझुाव दें।

4.	 	राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता ह?ै

5.	 	किसी भी राजनीतिक दल के क्या गणु होते हैं?

6.	 चनुाव लड़ने और सरकार में सत्ता सँभालने के लिए एकजटु हुए लोगों के समहू को ..........
............................................ कहते हैं।

7.	 पहली सचूी [संगठन/दल] और दसूरी सचूी (गठबंधन/मोर्चा) के नामों का मिलान करें और 
नीच े दिए गए कूट नामों के आधार पर सही उत्तर ढँूढ़ें :

सचूी I सचूी II
1. इडंियन नेशनल काँग्रेस (क) राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

2. भारतीय जनता पार्टी (ख) क्षेत्रीय दल

3. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इडंिया 
(मार्क्ससिस्ट) 

(ग) संयकु्‍त प्रगतिशील गठबंधन

4. तेलगु ु दशेम पार्टी (घ) वाम मोर्चा

1 2 3 4
(क) ग क ख घ
(ख) ग घ क ख
(ग) ग क घ ख
(घ) घ ग क ख
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8.	 	इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक ह?ै
(क)	 कांशीराम
(ख)	 साहू महाराज
(ग)	 बी.आर. आबेंडकर
(घ)	 ज्योतिबा फुले

9.	 भारतीय जनता पार्टी का मखु्य प्रेरक सि द्धांत  क्या  ह?ै
(अ)	 बहुजन समाज
(ब)	 क्रांतिकारी लोकतंत्र
(स)	 समग्र मानवतावाद
(द)	 आधनुिकता

10.		पार्टियों के बारे में नि म्नलिखित कथनों पर गौर करें :
(अ)	 राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं ह।ै
(ब)	 दलों में अक्सर बड़े नेताओ ं के घोटालों की गूँज सनुाई दतेी ह।ै
(स)	 सरकार चलाने के लि ए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं।

इन कथनों में से कौन सही ह?ै

(क) अ, ब और स (ख) अ और ब (ग) ब और स (घ) अ और स

11.	निम्नलिखित उद्धरण को  पढ़ें और नीच ेदि ए गए प्रश्‍नों का जवाब दें:
मोहम्मद यनूसु बांग्लादशे के प्रसिद्ध अर्थशास्‍त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास 
के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अतंर्राष्‍ट्रीय परुस्कार मिल हैं। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित 
ग्रामीण बैंक को संयकु्‍त रूप स ेवर्ष 2006 का नोबेल शांति परुस्कार दिया गया। फ़रवरी 2007 
में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चनुाव लड़ने का फ़ै सला किया। उनका 
उद्देश्य सही नेततृ्व को उभारना, अच्छा शासन दनेा और नए बागं्लादशे का निर्माण करना ह।ै 
उन्हें लगता ह ै कि पारंपरिक दलों स े अलग एक नए राजनीतिक दल स े ही नई राजनीतिक 
ससं्कृति  पैदा हो सकती ह।ै उनका दल निचले स्तर स े लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा।

नागरिक शक्‍ति नामक इस नये दल के गठन स े बांग्लादशे में हलचल मच गई ह।ै उनके 
फ़ै सले को काफ़ी लोगों ने पसंद किया तो अनेक को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी 
अधिकारी शाहदेलु इस्लाम ने कहा, “मझु ेलगता ह ै कि अब बागं्लादशे में अच छ्े और बरेु 
के बीच चनुाव करना संभव हो गया ह।ै अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती 
ह।ै यह सरकार न केवल भ्रष्‍टाचार स ेदरू रहगेी बल्कि भ्रष्‍टाचार और काल ेधन की समाप्‍ति 
को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी।”

पर दशकों स े मलु्क की राजनीति में रुतबा रखने वाले परुाने दलों के नेताओ ं में संशय ह।ै 
बांग्लादशे नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का कहना ह ै: “नोबेल परुस्कार जीतने पर क्या 
बहस हो सकती ह ै पर राजनीति एकदम अलग चीज़ ह।ै एकदम चनुौती भरी और अक्सर 
विवादास्पद।” कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था। व े उनके राजनीति में आने पर 
सवाल उठाने लग।े एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कहा, “दशे स ेबाहर की ताकतें उन्हें राजनीति 
पर थोप रही हैं।”

क्या आपको लगता ह ैकि य नूसु ने नयी राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किय ा?

क्या आप विभि न्न लोगों द्वारा जारी बयानों और अदंशेों स ेसहमत हैं? इस पार्टी को  दसूरों 
स ेअलग काम करने के लि ए खदु को कि स त रह सगंठित करना चाहिए? अगर आप इस 
राजनीतिक दल के ससं्थापकों में एक होत तो  इसके पक्ष में क्या दलील दतेे?
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लोकतंत्र के परिणाम

परिचय

अब जब कि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं तब विशिष्‍ट 
बातों की चर्चा से आगे जाने और कुुछ सामान्य किस्म के सवाल पछूने का वक्‍त 
आ गया ह,ै जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता ह ै अथवा यह कि लोकतंत्र से 
हम अममून किन परिणामों की उम्मीद करते हैं? साथ ही, यह सवाल भी पछूा 
जा सकता ह ै कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को परूा करता 
ह?ै लोकतंत्र के परिणामों का मलू्यांकन कैसे करें? हम इन्हीं बातों से अध्याय की 
शरुुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्‍ट कर 
लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे 
परिणाम वांछित हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए 
हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलओु ंमसलन, शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, 
समानता, सामाजिक अतंर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान 
जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे लेकिन 
इन परिणामों के साथ कई सवाल और शकंाए ँ भी लगी हुई हैं। ये सवाल और 
आशकंाए ँहमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चनुौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं।
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लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें?
क्या आपको याद ह ै कि मडैम लिगदोह 
की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में 
कैसी बातें की थीं? आपने इसे कक्षा 9 की 
पाठ्यपसु्तक के दसूरे अध्याय में पढ़ा था। 
इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि 
लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओ ं से 
बेहतर ह।ै तानाशाही और अन्य व्यवस्थाए ँ
ज़्यादा दोषपरू्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर 
बताया गया था क्योंकि यह

zz नागरिकों में समानता को बढ़ावा दतेा ह;ै
zz व्यक्‍ति की गरिमा को बढ़ाता ह;ै
zz इससे फ़ै सलों में बेहतरी आती ह;ै
zz टकरावों को टालने-सँभालने का तरीका 

दतेा ह;ै और 
zz इसमें गलतियों को सधुारने की गुंजाइश 

होती ह।ै
क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन 

व्यवस्थाओ ंसे परूा होती हैं? अपने आसपास 
के लोगों से बात करें तो पाएगँे कि अधिकांश 
लोग अन्य किसी भी वकैल्पिक शासन 
व्यवस्था की तलुना में लोकतंत्र को पसंद करते 
हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज 
सेे संतषु्‍ट होने वालों की संख्या उतनी बड़़़ी 
नहीं होती। सो, हम एक दवुिधा की स्थिति में 

आ जाते हैं ः सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र 
को अच्छा माना जाता ह ैपर व्यवहार में इसे 
इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दवुिधा के 
चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई 
से विचार करना ज़रूरी हो जाता ह।ै क्या हम 
सिर्फ़  नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद 
करते हैं? या फिर, लोकतंत्र के समर्थन के 
पीछे कुछ यकु्‍तिपरक कारण भी हैं?

आज दनुिया के सौ दशे किसी न किसी 
तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का 
दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान ह,ै 
इनके यहाँ चनुाव होते हैं और राजनीतिक दल 
भी हैं। साथ ही, वे अपने नागरिकों को कुछ 
बनुियादी अधिकारों की गारंटी दतेे हैं। लोकतंत्र 
के ये तत्व तो अधिकांश दशेों में समान हैं पर 
सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि 
और अपनी संस क्ृ तियों के मामले में ये दशे 
एक-दसूरे से काफ़ी अलग-अलग हैं। स्पष्‍ट ह ै
कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था 
के नतीजों पर भी असर पड़ता ह ै और एक 
जगह जो उपलब्धि हो वह दसूरी जगह भी 
उसी तरह दिख े यह ज़रूरी नहीं ह।ै लेकिन 
क्या कोई ऐसी बनुियादी चीज़ ह ै जिसकी 
उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था 
से करेंगे ही?

कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की 
दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की 
उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति 
अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते 
अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र 
सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
समस्याओ ं का समाधान कर सकता ह ै और 
जब हमारी कुुछ उम्मीदें परूी नहीं होतीं तो 
हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष दनेे 
लगते हैं। हम यह संदहे करने लगते हैं कि 
क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 
ही रह रह े हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे 
में सावधानीपरू्वक विचार करने की दिशा में 

D;k eSMe fyaxnksg dh 
d{kk esa Hkh ge bUgha 
fu"d"kks± ij igq¡ps Fks\ 
eq>s og d{kk blfy, 
cgqr ilan vkbZ D;kasfd 
cPpksa dks cus&cuk, 
fu"d"kZ ugha crk fn, 
x, FksA
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क्या विविध प्रकार के दबाव झलेना और तरह-तरह की माँगों को संतषु्‍ट करना ही लोकतंत्र ह?ै
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उत्तरदायी, जि़म्मेवार और वैध शासन

कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को परूा 
करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी 
चितंा यह होती ह ैकि लोगों का अपना शासक 
चनुने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण 
बरकरार रह।े वक्‍त-ज़रूरत और यथासंभव  
इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया 
में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि 
लोगों के प्रति जि़म्मेवार सरकार बन सके 
और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों 
पर ध्यान द।े

इस सवाल के तफ़्सील में जाने से पहले 
हमारे सामने एक मामलूी-सा जान पड़ता 
सवाल यह भी ह ै: क्या लोकतांत्रिक सरकार 
कार्यकशल होती ह?ै क्या यह प्रभावी होती 
ह?ै कुछ लोगों का मानना ह ै कि लोकतंत्र में 
कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्‍चित रूप 
से यह सही ह ै कि अलोकतांत्रिक सरकारों 
को विधायिका का सामना नहीं करना होता। 
उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए 
का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में 
बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम 
चलता ह।ै क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें 
कम प्रभावशाली हो जाती हैं?

आइए, अब फ़ै सलों को मलू्य के हिसाब 
से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की 
कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ फ़ै सले लेती ह।ै 
लेकिन यह सरकार ऐसे फ़ै सले भी ले सकती 
ह ै जिसे लोग स्वीकार न करें और तब ऐसे 
फ़ै सलों से परेशानी हो सकती ह।ै इसकी तलुना 
में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को परूा 
करने में ज़्यादा समय ले सकती ह।ै लेकिन 

इसने परूी प्रक्रिया को माना ह ै इसलिए इस 
बात की ज़्यादा संभावना ह ै कि लोग उसके 
फ़ै सलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। 
इस प्रकार लोकतंत्र में फ़ै सला लेने में जो वक्‍त 
लगता ह ै वह बेकार नहीं जाता।

अब दसूरे पहल ूपर नज़र डालें : लोकतंत्र 
में इस बात की पक्की व्यवस्था होती ह ै कि 
फ़ै सले कुछ कायद-ेकाननू के अनसुार होंगे 
और अगर कोई नागरिक यह जानना चाह े
कि फ़ै सले लेने में नियमों का पालन हुआ 
ह ै या नहीं तो वह इसका पता कर सकता 
ह।ै उसे यह न सिर्फ़  जानने का अधिकार ह ै
बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध 
हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर 
गैर-लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती 
इसलिए जब  हम लोकतंत्र के परिणामों पर 
गौर कर रह ेहैं तो यह उम्मीद करना उचित ह ै
कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का 
गठन होगा जो कायद-ेकाननू को मानेगी और 

क्या आप इस बात की 
कल्पना कर सकते हैं कि 
सरकार आपके तथा आपके 
परिवार के बारे में क्या-
क्या जानती ह ै और कैसे 
जानती ह ै (जैसे राशन-कार्ड 
या मतदान पहचान-पत्र)? 
सरकार के बारे में जानकारी 
के लिए आपके पास कौन-
कौन से स्रोत हैं?

पहला कदम यही ह ै कि हम पहले यह मानें 
कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर ह।ै 
यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ 
तो बना सकता ह ै पर नागरिकों को ही उन 
स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को 
हासिल करना होता ह।ै इतना ही नहीं, लोकतंत्र 
का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं 

होता जिनको हम बहुत मलू्यवान मानते हैं। 
लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बरुाइयों को 
मिटा दनेे वाली जाद ू की छड़ी भी नहीं ह।ै 
तो आइए, हम उन कुछ चीज़ों की जाँच करें 
जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से 
की जा सकती ह ैऔर साथ ही लोकतंत्र के 
रिकॉर्ड पर भी नज़र डालें।	

turk
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---rks bldk eryc ;g 
fd yksdrkaf=kd O;oLFkk 
dh lcls cM+h miyfCèk 
yksdrkaf=kd O;oLFkk gh 
gS! bl ekufld dljr 
osQ ckn geus ;gh urhtk 
fudkyk gS uk\

लोगों के प्रति जवाबदहे होगी। हम यह उम्मीद 
भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार 
नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया मेे ंहिस्सेदार बनाने 
और खदु को उनके प्रति जवाबदहे बनाने 
वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती ह।ै

अगर आप इन नतीजों के आधार पर 
लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते 
हैं तो आपको इन संस्थाओ ं और व्यवहारों 
पर गौर करना होगा : नियमित और निष्पक्ष 
चनुाव, प्रमखु नीतियों और नए काननूों पर 
खलुी सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा 
इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने 
का नागरिकों का सचूना का अधिकार। इन 
पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड 
मिला-जलुा रहा ह।ै नियमित और निष्पक्ष 
चनुाव कराने और खलुी सार्वजनिक चर्चा 
के लिए उपयकु्‍त स्थितियाँ बनाने के मामले 
में लोकतांत्रिक व्यवस्थाए ँ ज़्यादा सफल हुई 
हैं पर ऐसे चनुाव कराने में जिसमें सबको 
अवसर मिले अथवा हर फ़ै सले पर सार्वजनिक 
बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड 
ज़्यादा अच्छा नहीं रहा ह।ै नागरिकों के साथ 
सचूनाओ ं का साझा करने के मामले में भी 
उनका रिकॉर्ड खराब रहा ह।ै पर इनकी तलुना 

जब हम गैर-लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं 
तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही 
ठहरता ह।ै

एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक 
सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही ह ै
कि वे लोगों की ज़रूरतों और माँगों का ध्यान 
रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्‍टाचार 
से मकु्‍त शासन दें। इन दो मामलों में भी 
लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली 
नहीं ह।ै लोकतांत्रिक व्यवस्थाए ँअक्सर लोगों 
को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और 
आबादी के एक बड़े हिस्से की माँगों की 
उपेक्षा करती हैं। भ्रष्‍टाचार के आम किस्से 
इस बात की गवाही दतेे हैं कि लोकतांत्रिक 
व्यवस्था इस बरुाई से मकु्‍त नहीं ह।ै पर इसके 
साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर-लोकतांत्रिक 
सरकारें कम भ्रष्‍ट हैं या लोगों की ज़रूरतों 
के प्रति संवेदनशील हैं – यह कहने का कोई 
आधार नहीं ह।ै

बहरहाल, एक मामले में लोकतांत्रिक 
शासन व्यवस्था निश्‍चित रूप से अन्य शासनों 
से बेहतर ह ै : यह वैध शासन व्यवस्था ह।ै 
यह ससु्त हो सकती ह,ै कम कार्य-कुशल हो 
सकती ह,ै इसमें भ्रष्‍टाचार हो सकता ह,ै यह 

yksdra=k
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आर थ्िक सवंदृ्धि और विकास

लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदखेी 
कर सकती ह ै लेकिन लोकतांत्रिक शासन 
व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था 
ह।ै इसी कारण परूी दनुिया में लोकतंत्र के 
विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव 
ह।ै साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणोें 
से जाहिर ह ै कि यह समर्थन लोकतांत्रिक 
शासन वाले मलु्कों में तो ह ै ही उन दशेों में 

भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग 
अपने द्वारा चनेु गए प्रतिनिधियों का शासन 
चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र 
उनके दशे के लिए उपयकु्‍त ह।ै अपने लिए 
समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी 
लोकतंत्र का एक परिणाम ही ह ैऔर इसकी 
अनदखेी नहीं की जा सकती।

अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार 
की उम्मीद की जाती ह ैतो उससे विकास की 
उम्मीद करना क्या उचित नहीं ह?ै

अगर हम 1950 से 2000 के बीच के 
सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों 
के कामकाज की तलुना करें तो पाएगँे कि 
आर्थिक संवृद्धि के मामले में तानाशाहियों 
का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर ह।ै

उच्चतर आर्थिक संवृद्धि हासिल करने में 
लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे 
लिए चितंा का कारण ह।ै पर अकेले इसी 
कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा 
सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्‍त्र में पढ़ा 
ह ै– आर्थिक विकास कई कारकों मसलन दशे 

की जनसंख्या के आकार, वैश्‍विक स्थिति, 
अन्य दशेों से सहयोग और दशे द्वारा तय 
की गई आर्थिक प्राथमिकताओ ंपर भी निर्भर 
करता ह।ै तानाशाही वाले कम विकसित 
दशेों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम 
विकसित दशेों के बीच का अतंर नगण्य सा 
ह।ै पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले 
में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं 
पिछड़े।

तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले 
दशेों के आर्थिक विकास दर में अतंर भले 
ज़्यादा हो लेकिन इसके बावजदू लोकतांत्रिक 
व्यवस्था का चनुाव ही बेहतर ह ैक्योंकि इसके 
अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायद े हैं। 

इस तथा इससे आगे के तीन 
पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी 
और गरीब लोगों के बीच 
के अतंर को दिखाते हैं। क्या 
आर्थिक संवदृ्धि का लाभ सबको 
बराबर-बराबर हुआ ह?ै राष्‍ट्र 
के धन में अपनी हिस्सेदारी 
बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह 
आवाज़ उठा सकते हैं? विश्‍व के 
धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने 
के लिए गरीब दशे क्या करें?

धनिकों के पास सबसे 
ज़्यादा धन
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लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क  बड़े भावपरू्ण होते हैं । ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मलू्यों से ह।ै इन 
तर्कों के इर्द-गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आकँड़ों के आधार पर लोकतंत्र 
के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं ह।ै लोकतंत्र 
की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की 
जा सकती ह।ै वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओ ं
ने सावधानीपरू्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते 
हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक 
असमानताओ ं से कैसा रिश्ता ह।ै यहाँ दिए गए चार्ट 
और नक्शों में ऐसे कुुछ प्रमाण दिए गए हैं :

zz चार्ट 1 बताता ह ैकि आर्थिक विकास के मामले 
में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर ह।ै लेकिन 
जब हम सिर्फ़  गरीब मलु्कों के रिकॉर्ड की ही तलुना 
करते हैं तो अतंर लगभग समाप्‍त हो जाता ह।ै

zz चार्ट 2 बताता ह ैकि लोकतांत्रिक शासन के अदंर 
भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती ह।ै दक्षिण 
अफ़ीका और ब्राजील जैसे दशेों में ऊपरी 20 फ़ीसदी लोगों का ही कुल राष्‍ट्रीय आय के 60 फ़ीसदी हिस्से पर कब्ज़ा ह ैजबकि सबसे नीच े
के 20 फ़ीसदी लोग राष्‍ट्रीय आय के मात्र 3 फ़ीसदी हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क  और हगंरी जैसे मलु्क इस मामले में कहीं ज़्यादा 
बेहतर कह ेजाएगँे।

zz आप कार्टून में दखे सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती ह।ै

अगर आमदनी के समान वितरण और आर थ्िक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ं के आर थ्िक कामकाज 
का मूल्यांकन करना हो तो आपका फ़ै सला क्या होगा?

चार्ट 1
विभिन्न देशों में आर थ्िक विकास की दरें (1950-2000)

चार्ट 2
चुने हुए देशों में आय की असमानता

	 ऊपर का 20%	 नीच े का 20% 
दक्षिण अफ़ीका 	 64.8	 2.9
ब्राजील	 63.0	 2.6
रूस	 53.7	 4.4
अमरीका	 50.0	 4.0
ब्रिटन	 45.0	 6.0
डेनमार्क	  34.5	 9.6
हगंरी	 34.4	 10.0

स्रोत: एडम प्रेजवर्स्की, माइकेल ई अल्वरेज, जोस एटंोनियो केईबब और फर्नांडो लिमोंगी, 
डेमोक्रे सी एडं डेवलपमेंटः पॉलिटिकल इसं्टीटयशून ऐडं वेल-बीइगं इन द वर्ल्ड, 1960-1990, 
कैं ब्रिज, कैं ब्रिज यनूि. प्रेस, 2000।

लोकतंत्र की आर थ्िक उपलब्धिया

शासन का प्रकार और देश	  विकास दर

सभी लोकतांत्रिक शासन	 3.95

सभी तानाशाहियाँ	 4.42

तानाशाही वाले गरीब दशे	 4.34

लोकतंत्र वाले गरीब दशे	 4.28
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देशों के नाम	रा ष्ट्रीय आय में प्रतिशत 
	हि स्सा
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असमानता और गरीबी में कमी

आर्थिक संवृद्धि की बात तो खरै ह ै ही 
लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ं से यह 
उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्क संगत ह ै कि 
वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब 
दशे में आर्थिक विकास तेज़ हो तब भी क्या 
आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता ह ै
कि सभी को उसका बराबर-बराबर लाभ मिले 
और सभी लोग बेहतर जीवन गजु़ार सकें ? 
क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि 
और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का 
बढ़ना साथ-साथ होता ह?ै क्या लोकतंत्र आने 
से अवसरों और वस्तुओ ंका न्यायपरू्ण वितरण 
हो पाता ह?ै

लोकतंत्र का मतलब ह ै
बहुमत का शासन। गरीबों 
का बहुमत ह ैइसलिए 
लोकतंत्र का मतलब हुआ 
गरीबों का राज। पर ऐसा 
होता क्यों नहीं ह?ै

लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक 
समानता पर आधारित होती ह।ै प्रतिनिधियों 
के चनुाव में हर व्यक्‍ति का वज़न बराबर होता 
ह।ै व्यक्‍तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर 
बराबरी का दर्जा तो मिल जाता ह ै लेकिन 
इसके साथ-साथ हम आर्थिक असमानता को 
भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मटु्ठी भर धनकुबेर 
आय और संपत्ति में अपने अनपुात से बहुत 
ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, दशे 
की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता 
गया ह।ै समाज के सबसे निचले हिस्से के 
लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी 
कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती 
गई ह।ै कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, 
शिक्षा और इलाज जैसी बनुियादी ज़रूरतें परूी 
करने में मशु्किल आती हैं।

वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक 
व्यवस्थाए ँ आर्थिक असमानताओ ं को कम 
करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। 
अर्थशास्‍त्र की कक्षा 9 की पाठ्यपसु्तक में 
आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा ह।ै 

हमारे मतदाताओ ं में गरीबों की संख्या 
काफ़ी बड़ी ह ैइसलिए कोई भी पार्टी 

उनके मतों से हाथ धोना नहीं 
चाहगेी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग 
से निर्वाचित सरकारें गरीबी के 
सवाल पर उतना ध्यान दनेे को 
तत्पर नहीं जान पड़तीं जितने 
कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। 
कुछ अन्य दशेों में हालत इससे 
भी ज़्यादा खराब ह।ै बांग्लादशे 
में आधी से ज़्यादा आबादी 
गरीबी में जीवन गजु़ारती ह।ै 
अनेक गरीब दशेों के लोग 
अपनी खाद्य-आपरू्ति के लिए 
भी अब अमीर दशेों पर निर्भर 
हो गए हैं।
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सामाजिक विविधताओ ंमें सामंजस्य

आपके कहने का मतलब 
सिर्फ़  इतना ह ैकि 
लोकतंत्र में इस बात का 
पक्का इतंजाम होता ह ैकि 
लोग एक-दसूरे का सिर न 
फोड़ें। यह तो सद्भ्ाव की 
स्थिति नहीं हुई। क्या हम 
इतने भर से संतोष कर लें?

क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाए ँ शांति 
और सद्भ्ाव का जीवन जीने में नागरिकों के 
लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक 
व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित ह ै कि 
वह सद्भ्ावपरू्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध 
कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में 
पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाए ँअनेक तरह 
के सामाजिक विभाजनों को सँभालती हैं। हमने 
पहले अध्याय में दखेा कि किस तरह बेल्जियम 
ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समहूों की 
आकांक्षाओ ंके बीच सफलतापरू्वक सामजंस्य 
स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाए ँआम 
तौर पर अपने अदंर की प्रतिद्वंद्विताओ ं को 
सँभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। 
इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिसंक 
रूप लेने का अदंशेा कम हो जाता ह।ै

कोई भी समाज अपने विभिन्न समहूों के 
बीच के टकरावों को परूी तरह और स्थायी रूप 
से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अतंरों 
और विभदेों का आदर करना सीख सकते 
हैं और इनके बीच बातचीत से सामजंस्य 
बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। 

इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा 
ह।ै गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाए ँ आमतौर पर 
अपने अदंरूनी सामाजिक मतभदेों से आखँें 
फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती 
हैं। इस प्रकार सामाजिक अतंर, विभाजन 
और टकरावों को सँभालना निश्‍चित रूप से 
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ंका एक बड़ा गणु ह,ै 
पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी 
याद दिलाता ह ै कि इस परिणाम को हासिल 
करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ं को 
स्वयं भी दो शर्तों को परूा करना होता ह ै :

zz यह गौर करना ज़रूरी ह ै कि लोकतंत्र 
का सीध-ेसीध ेअर्थ बहुमत की राय से शासन 
करना नहीं ह।ै बहुमत को सदा ही अल्पमत 
का ध्यान रखना होता ह।ै उसके साथ काम 
करने की ज़रूरत होती ह।ै तभी, सरकार 
जन-सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर 
पाती ह।ै बहुमत और अल्पमत की राय कोई 
स्थायी चीज़ नहीं होती।

zz यह भी समझना ज़रूरी ह ैकि बहुमत के 
शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषायी 
आधार के बहुसंख्यक समहू का शासन नहीं 
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होता। बहुमत के शासन का मतलब होता ह ै
कि हर फ़ै सले या चनुाव में अलग-अलग 
लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर 
सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। 
लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब 
तक, प्रत्येक  नागरिक को किसी न किसी 

नागरिकों की गरिमा और आज़ादी
व्यक्‍ति की गरिमा और आज़ादी के मामले 
में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य 
शासन प्रणाली से काफ़ी आगे ह।ै प्रत्येक 
व्यक्‍ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना 
चाहता ह।ै अक्सर, टकराव तभी पैदा होते 
हैं जब कुछ लोगों को लगता ह ै कि उनके 
साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। 
गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र 
का आधार ह।ै दनुिया भर की लोकतांत्रिक 
व्यवस्थाए ँइस चीज़ को मानती हैं – कम से 
कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर। अलग-
अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ंमें इन बातों 

पर अलग-अलग स्तर का आचरण होता 
ह।ै लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के 
अधिकारों का सम्मान नहीं करतीं। फिर, जो 
समाज लंबे समय तक गलुामी में रह ेहैं उनके 
लिए यह एहसास करना आसान नहीं ह ै कि 
सभी व्यक्‍ति बराबर हैं।

यहाँ स्‍त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण 
लें। दनुिया के अधिकांश समाज परुुष-प्रधान 
समाज रह े हैं। महिलाओ ं के लंबे संघर्ष के 
बाद अब जाकर यह माना जाने लगा ह ै कि 
महिलाओ ंके साथ गरिमा और समानता का 
व्यवहार लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त ह ै और 

अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का 
मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के 
आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा 
बनने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक 
शासन उस व्यक्‍ति या समूह के लिए 
समावेशी नहीं रह जाता।

सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के 
प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया ह।ै 
प्रत य्ेक तस्वीर का उदाहरण दतेे हुए लोकतांत्रिक राजनीति में 
दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक-एक अनचु छ्ेद लिखें।

सघंर्ष

हेल-मेल

एरे
म-

बेस
्ट 

लै
टि

न 
अ

मर
ीक

ा, 
के

गल
 क

ार्टूं
स।

Chapter 5.indd   71 03-Jun-22   3:12:43 PM

Rationalised 2023-24



72

ल
ोक

तां
त्रि

क
 र

ाज
नी

ति

मझु ेसिर्फ़  अपनी 
बोर्ड- परीक्षा की चितंा 
ह ैपर लोकतंत्र को इतनी 
सारी परीक्षाओ ंसे गजु़रना 
होता ह ैऔर परीक्षा लेने 
वाले भी करोड़ों होते हैं!

स्रोत: एसडीएसए टीम, स्टेट आफ़ डेमोक्रे सी इन साउथ 
एशिया, दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007

रोज़ा-प्रेरणा का एक स्तंभ

आज अगर कहीं यह हालत ह ै तो उसका 
यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा 
से सम्मान का व्यवहार हुआ ह।ै बहरहाल, 
एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को 
स्वीकार कर लिया गया ह ै तो अब औरतों 
के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने 
प्रति गलत मान्यताओ ं और व्यवहारों के 
खिलाफ़ संघर्ष करना आसान हो गया ह।ै 
अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव 
न थी क्योंकि वहाँ व्यक्‍तिगत आज़ादी और 
गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य ह,ै न 
नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता 
पर भी लाग ू होती ह।ै भारत में लोकतांत्रिक 
व्यवस्था ने कमज़ोर और भदेभाव का शिकार 
हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान 
अवसर के दावे को बल दिया ह।ै आज भी 
जातिगत भदेभाव और दमन के उदाहरण दखेने 
को मिलते हैं पर इनके पक्ष में काननूी या 
नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास 
के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक 
अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। 

लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी 
लोकतांत्रिक दशे के मलू्यांकन का आधार 

भी बनाया जा सकता ह।ै लोकतंत्र की एक 
खासियत ह ै कि इसकी जाँच-परख और 
परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जाँच 
पर खरा उतरे तो अगली जाँच आ जाती ह।ै 
लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल 
जाता ह ैतो वे और लाभों की माँग करने लगते 
हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते 
हैं। यही कारण ह ैकि जब हम उनसे लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में पछूते हैं तो वे हमशेा 
लोकतंत्र से जड़ुी अपनी अन्य अपेक्षाओ ंका 
पलुिदा खोल दतेे हैं और शिकायतों का अबंार 
लगा दतेे हैं। शिकायतों का बने रहना भी 
लोकतंत्र की सफलता की गवाही दतेा ह।ै 
इससे पता चलता ह ै कि लोग सचते हो गए 
हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज 
का आलोचनात्मक मलू्यांकन करने लगे हैं। 
लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष 
जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता 
ही ह ैसाथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक 
बनने की गवाही भी दतेा ह।ै आज अधिकांश 
लोग मानते हैं कि सरकार की चाल-ढाल पर 
उनके वोट से असर पड़ता ह ैऔर यह उनके 
अपने हितों को भी प्रभावित करता ह।ै
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ऊपर दिए गए कार्टून या ग्राफ़ को दखेें। दोनों में इस हिस्से में उठाए गए मदु्दों (नागरिक 
की गरिमा और आज़ादी) को दर्शाया गया ह।ै कार्टून या ग्राफ़ से जड़ुने वाली पंक्‍तियों को 
रेखांकित करें। क्या आप बता सकते हैं कि रोज़ा पाक्सर् कौन थीं और यहाँ किस घटना का 
जि़क्र किया गया ह?ै

रोज़ा पाक्स र्
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1.	 लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जि़म्मेवार और वैध सरकार का गठन करता ह?ै

2.	 लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को सँभालता ह ै और उनके बीच सामजंस्य 
बैठाता ह?ै

3.	 निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क  दें :

zz औद्योगिक दशे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब दशेों को आर्थिक 
विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए।

zz लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता।

zz ग़रीब दशेों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, 
कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बनुियादी आर्थिक ढाँच े
पर खर्च करने चाहिए।

zz नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और ग़रीब, दोनों तरह के लोकतांत्रिक दशेों में ह।ै

zz लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार ह।ै इसका मतलब ह ै कि लोकतंत्र में 
किसी तरह का प्रभतु्व और टकराव नहीं होता।

4.	 नीच े दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चनुौतियाें की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह 
नागरिकों के गरिमापरू्ण, सरुक्षित और शांतिपरू्ण जीवन के लिए चनुौती पेश करती हैं। लोकतंत्र 
को मज़बतू बनाने के लिए नीतिगत-संस्थागत उपाय भी सझुाए ँ :

zz उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ओड़िसा में दलितों और गैर-दलितों के प्रवेश के लिए 
अलग-अलग दरवाज़ा रखने वाले एक मदंिर को एक ही दरवाज़े से सबको प्रवेश की 
अनमुति दनेी पड़ी।

zz भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रह े हैं।

zz जम्मू-कश्मीर के गंडवारा में मठुभड़े बताकर जम्मू-कश्मीर पलुिस द्वारा तीन नागरिकों की 
हत्या करने के आरोप को दखेते हुए इस घटना के जाँच के आदशे दिए गए।

5.	 लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ंके संदर्भ में इनमें से कौन-सा विचार सही ह ै– लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ं
ने सफलतापरू्वक :

zz लोगों के बीच टकराव को समाप्‍त कर दिया ह।ै

zz लोगों के बीच की आर्थिक असमानताए ँ समाप्‍त कर दी हैं।

zz हाशिए के समहूों से कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभदे मिटा दिए हैं।

zz राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्‍त कर दिया ह।ै

6.	 	लोकतंत्र के मलू्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ंके अनरुूप 
नहीं ह।ै उसे चनुें :

(क)	 स्वतंत्र और निष्पक्ष चनुाव

(ख)	 व्यक्‍ति की गरिमा

(ग)	 बहुसंख्यकों का शासन

(घ)	क ाननू के समक्ष समानता
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7.	 	लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओ ंके बारे में किए गए अध्ययन 

बताते हैं कि –

zz लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं।

zz लोकतांत्रिक व्यवस्थाओ ं में असमानताए ँ बनी रहती हैं।

zz तानाशाही में असमानताए ँ नहीं होतीं।

zz तानाशाहियाँ लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हैं।

8.	 नीच े दिए गए अनचु्छेद को पढ़ें;

नन्नू एक दिहाड़ी मज़दरू ह।ै वह पूर्वी दिल्ली की एक झगु्गी बस्ती वेलकम मज़दरू कॉलोनी 
में रहता ह।ै उसका राशन कार्ड गमु हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन 
कार्ड बनाने के लिए अर्ज़ी दी। अगले तीन महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ़्तर के 
कई चक्कर लगाए लेकिन वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसके 
अर्ज़ी की स्थिति बताने की कौन कह ेउसको दखेने तक के लिए तैयार न थे। आखिरकार 
उसने सचूना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्ज़ी की दनैिक प्रगति का ब्यौरा 
दनेे का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्ज़ी पर काम करने वाल अधिकारियों 
के नाम और काम न करने की सरूत में उनके खिलाफ़ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी 
माँगा। सचूना के अधिकार वाला आवेदन दनेे के हफ़्ते भर के अदंर खाद्य विभाग का एक 
इसं्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तमु्हारा राशन कार्ड तैयार ह ैऔर 
तमु दफ़्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो 
उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका 
स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका 
काम हो गया ह ै इसलिए सचूना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें।

		 नन्नू का उदाहरण क्या बताता ह?ै नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ? 
अपने माँ-पिताजी से पछूिए कि अपनी समस्याओ ं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने 
का उनका अनभुव कैसा रहा ह।ै
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